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 [seat  महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  पथ  ग्रहण

 fara  महोदय  :  सचिव  उन  माननीय  सदस्य  का  नाम  पुकारें  जो  कि  संविधान  के  भ्रन्तर्गत

 झा पथ  ग्रहण  करने  भाये  हैं

 alaa  श्री  हेमलता  वीरभद्रप्पा  कौजंलगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  संसद-कार्य  मंत्री  माननीय  सदस्य  का  सदन  से  परिचय  करायें  ।

 गुंबदी-काय  मंत्री  सत्य  नारायण  fag):  श्री  हेमप्पा  वीरभद्रप्पा  कोजलगी

 जो  कि  श्री  बी०  एन०  दातार  की  मृत्यु  के  कारण  रिक्त  स्थान  पर  मैसूर  के  बेलगांव  निर्वाचन  क्षेत्र  से

 लोक-सभा  के  लिये  निर्वाचित  हुए  श्रापंसे  तथा  झ्रापके  द्वारा  सदन  से  परिचय  कराने  में  मुझे  बहुत

 प्रसन्नता हो  रही  है  ।

 श्री  हेमलता  arya  कोहली  )

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ~
 जापान  के  साथ  वस्तु  विनिमय  करार

 थ्री  सुबोध  हूं सदा
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 वेंकटासुब्बया

 राम  सहाय  पाण्डेय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (F)  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  जापान  के  साथ  एक  वस्तु  विनिमय  करार

 किया है  ;  कौर

 यदि  इस  करार  के  रंगत  किन-किन  वस्तुओं  का  लेन-देन  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  (*)
 ax  (a)  हां  ।  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कई  करारों  के  सम्बन्ध  में  समझौते  किये  गये  हैं ॥

 निर्यात  पक्ष  की  वस्तुद्मों  में  खनिज  चीनी  तथा  स्क्रैप  हैं  ।  इनके  विरुद्ध  श्रौद्योगिक

 रि  वस्त्र  उद्योग  की  इस्पात  तथा  दूरियां  का  आयात  किया  गया  है  ॥

 श्री  सुबोध  क्या  वर्तमान  वस्तु  विनिमय  करार  एक  दिये-कालीन  करार  है  अथवा

 शिल्प-कालीन  करार  ?

 3
 श्री  मनु भाई  शाह  :  ये  अल्प-कालीन  करार  हैं  जो  कि  एक  या  दो  वर्षों  के  लिये

 ह्  i]

 श्री  सुबोध  क्या  इस  वस्तु  विनिमय  करार  से  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पहले  किये

 हुए  समझौते  समाप्त  हो  जायेंगें  ?

 श्री  मनुभाई  ये  वस्तु  विनिमय  करार  विदेशी  व्यापार  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  मितव्ययिता

 का  एक  अंग हैं  तथा  उन्हें  प्रति  सनौर  तीन  महीने  के  परचा  किया  जाता हैं

 शी  भागवत  झा  आजाद  :  ये  जो  श्राप-कालीन  वस्तु  विनिमय  करार  हैं  उनके  भ्रनुसार  जो

 वस्तुएं  करायेंगी  उनके  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  क्या  हमें  कोई  जानकारी  मिल  सकती
 ?

 श्री  मनु  भाई  दाह
 :

 कुल  मिला  कर  इसका  मलय  लगभग  ४६  करोड़  रुपये  होगा  ।  जापान

 के  साथ  यह  ११-१२  करोड़  रुपये  का  होंगा  ।

 fait  स०  सामन्त  :  १९६१-६२  में  निर्यातों  में  कितने  प्रतिशत  कमी  हुई  हैं  ?

 tat  मनु भाई  शाह  :  कमी  अथवा
 वृद्धि

 ?  लगभग  vo  करोड़  पये  की  वृद्धि  हुई  कमी

 नहीं  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  जहां  तक  जापान के  साथ  हमारे  व्यापार  का  सम्बन्ध  है
 इसकी  किस

 प्रकार  तुलना  की  जा  सकती  कया  हमारे  निर्यात  में  ahs  हो  रही  है  aa
 प्रख्यात  में

 श्री  मनुभाई  शाह  :  यह  प्रदान  इससे  नहीं  उठता  ।  यह  प्रश्न  तो
 वस्तु

 विनिमय  करार  पर  है  ।

 गंदी  फ  चे  पंत  :  क्या यह  सच  है  कि  एक  दीर्घ-कालीन  सौदे  के  अनुसार  इस
 देश

 से  जापान

 जो  लौह  अयस्क  खरीद  रहा  है  उसके  मूल्य  को  कम  करने  के
 लिये

 जापान  संसार  में  लौह  वयस्क  के

 वर्तमान  बढ़े  हए  सम्भरण  का  लाभ  उठा  रहा  है
 ?
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 गंदी  मनु भाई  यह  वस्तु  विनिमय  के  सम्बन्ध  में  एक  ग्रहण  प्रशन  है  fat लौह  वयस्क

 नहीं  प्राता  ।  लौह  नकद  बेचा  जाता  है  त्या  जापान  को  अ्रथवा सात  वर्ष  के  ठेके पर

 बेचा  जाता  है  ।

 श्री  बड़े  :  किस  प्रकार  के  उवेरकों  का  वस्तु  विनिमय  किया  जाना है  तथा  कया  विनिमय  किये

 गये  ः उवबरक  उन्हीं  दरों  पर  दिये  जायेंगे  जो  कि  भारत  में  उर्वरकों  के  लिये  दी  जाती है  ?.

 fat  सुभाष  शाह
 :

 प्रो  सामान्य  ये  कुछ  विश्वव्यापी किस्म  की  हैं  ।  जरे  २

 लाख  टन  चीनी  जापान  को  बेची  गई  है  और  हम  लगभग  Yo
 प्रतिशत  उकेरा  मांगते  उसमें  से  कुछ

 जापान  से  ad  हैं  तथा  कुछ  वस्तु  विनिमयथकर्ता  स्वयं  ही  wer  लोगों से  आयात  करने  का  प्रबन्ध  कर

 लेते  हमने  इसके  ५०  प्रतिशत  भाग  को  उर्वरकों  का  रायात  करने  के  लिये  उपयोग  करने  की

 manta  दे  दी  जो  कि  इस  प्रकार  को  एक  अत्यावश्यक  वस्तु  है  ।

 pat  बड़े  :  मेरा  seq  यह  था  कि  क्या  अमोनियम  सल्फेट  का  आयात  किया  जाता  है

 सभी  मकार  के  उर्वरकों का  ।

 fat  सुभाष  दाह  :  यूरिया  के  सम्बन्ध  मेरा  विचार है  कि  यह  इतना  अधिक  नहीं है  ।

 यह  बात  उर्वरकों  के  लिये  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  अ्रावश्यकताशओओं  पर  निर्भर  करती  है  ।

 श्री  कपूर  सिंह  :  कया  विदेशी  मुद्रा  की  समस्याओं  के  हित  में  स्टिंग  तथा  डॉलर  क्षेत्रों  के

 साथ  भी  वस्तु  विनिमय
 व्यापार  की  सम्भावनाओं

 की  खोज  की  गई  है  ?

 fat  मनु भाई  शाह :  हां  ।

 श्री  दया मलाल  सर्राफ  :  क्या  हमारे  देश  से  निर्यात  की  जाने  वाली  की  सुची  में  तैयार

 श्रद्वा  अव  तैयार  वस्तुयें  भी  सम्मिलित  हें  झ्र  कया  वस्तु  विनिमय  के  श्राघार  पर  जापान  से

 की  जाने  वाली  egal  में  भी  उनके  बराबर  मात्रा  में  तैयार  अथवा  ws  तैयार  वस्तुएं  सम्मिलित  हैं  ?

 थ्रो  मनु भाई  दाह  :  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  वस्तु  विनिमय  करार  कुछ  चूनी  हुई  वस्तु भ्र ों

 के  लिये  होते  हैं  ।  यह  सामान्य  व्यापार  के  बराबर  मात्रा  में  नहीं  होता  ।  va  कारण  से  किसी

 प्रकार  को  कोई  गलत कह मों  नहीं  होनी  चाहिये  |  वस्तु  विनिमय  में  हम  केवल  ऐसी  वस्तुओं  के  भेजें  जाने

 की  अनुमति  देते  हैं  जिन्हें  कि  सामान्यतया  बेचना  कठिन  है  अथवा  जो  हमारे  देश  में  बड़ी  भारी  मात्रा  में

 उपलब्ध  है  ।  Vay  प्रकार  इस  वस्तु  विनिमय  के  रूप  में  श्रंथवा  आंशिक  वस्तु  विनिमय  के  रूप  में

 उन्हीं  वस्त्रों  के  आयात  को  अनुमति  देते  हें  जो  कि  हमारे  देश  की  ser  व्यवस्था  के  लिये  बहुत

 अवश्यक  वस्तुएं  हैं  ।

 छोटे  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन

 शार 4.0 1११५४.  श्री में  ०  वेकटासुब्बया  :
 कया  इस्पात  री  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  न

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  कम  दाम  वाले  छोटे  ट्रैक्टर  बनाने  का  faa  किया

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  कया  है  ;

 (7)  क्यां  पंजाब  सरकार ने  उस
 राज्य  में

 एक  ऐसी  योजना  चालू की  है
 ;  कौर

 ana  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सर रकार  ने  इस
 योजना

 के
 लिये  कोई  सहायता  मांगी  है

 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  to
 नहीं  ।

 wat  हो  नहीं  उठता  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 fat  न  वेंकटासुब्बया  :  इस  बात
 को

 ध्यान  मैं  रखते  हुये
 कि  जहां तक  खेती  करने  का  तथा

 खाद्यान्नों  का  तथा  अन्य  कृषि  संबंध है  उत्पादन की  लागत  बढ़  गई  क्या  सरकार  ने

 हमारे  द्वारा  इस  प्रकार  के  कारखाने  प्रारम्भ  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है
 ?

 ya  प्र०  चं०  सेठी  :  जहां  तक  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  का  संबंध  है  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने

 यह  अवलोकन  किया  है  कि  इस  समय  केवल  उसी  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  संबंध  में  विचार  किया  जाना

 चाहिये  जिनका  कि  इस  देश  में  परीक्षण  fear  जा  चुका  है  ।  उस  दृष्टिकोण  से  हमारे  हैदराबाद में

 ५  हा  पावर  वाले  टिलरों  का  निर्माण  करने  के  संबंघ  में  पहले  ही  विचार  कर  लिया  है  ।

 att
 बेंकटासुब्बया

 :  कया  हमारे  देश  में  कृषि  संबंधी  श्रवस्थाश्रों  में  अनुकूल  Tae  के  लिये

 एक  उपयुक्त  प्रकार  के
 ट्र

 र

 कर  का  डिजाइन  gare  कर  लिया  गया
 है  प्र थ

 यदि  a  उसका  निर्माण

 कब  होने  जा  रहा  हैं

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )  :  wa  दो  श्रयवा  तीन  प्रकार  के

 ट्रैक्टर  हमारे  देश  के  लिये  उपयुक्त  माने  गये है  ।  हम  उस  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन

 दे  रहे  है है  ।
 जैसा

 कि
 मेरे  सहयोगी

 ने  बताया  हाल  ही  में  इस  प्रकार  के  टक्कर  का  उत्पादन  करने  के

 लिये  जिसका  कि  परीक्षण  भी  किया  जा  चका  है  कृषि  इंजिन  हैदराबाद  को  लाइसेंस
 दे  दिया

 गया है  ।

 शिव  नारायण  :  क्या में  जान  सकता हूं  कि  स्माल  होल्डिंग्स  के  लिये  रशियन  टाइप  के  छोटे

 ट्रैक्टर  सस्ते  दामों  पर  खरीदने  का  यहां  की  सरकार  विचार  कर  रही  है
 ?

 tot  fro  सुब्रह्मण्यम  :  यह  १२  हंसी  पावर  से  कम  वाले  छोटे  ट्रैक्टरों  के  लिये  इन्हें  पावर

 टीले कहा  जाता  है  ।  हम  उनके  निर्माण  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं

 सावित्री  जिन  दो  कारखानों  को  सरकार  ने  हाल  ही  में  लाइसेंस  दिये  ह

 उनके  द्वारा  कितने  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  किया  जायेगा  कौर  क्या  सरकार  का  उन  छोटे  टू क्टर ों  के

 निर्माण  के  लिये  भो  लाइसेंस  देने  का  विचार  है  जिनकी  कि  योजना  अयोग  तथा  ser  अनेक  विशेषज्ञों

 ने  सिफारिश  की  है  ।

 श्री  fao  हां  ।  हम  उन  छोटे  ट्रैक्टरों  को  बता  रहे  थे  जिनका  कि  कृषि  इंजिन

 लिमिटेड  उत्पादन  करेगा  |  उनको  १२,०००  ट्रैक्टरों  का  प्रतिवर्ष  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस

 दिया  गया है  ।

 डा०  गोविन्द  क्या  यह  बात  सही  है  कि  जबलपुर  की  गन  करेज  फैक्टरी  जहां

 वान  ट्रक  बनते  एक  योजना  भेजी थी  सरकार के  कुछ  दिनों  छोटे  ट्रैक्टर  रों  के  बनाने

 के  संबंध में  ?  arf  dt  नर्स  पर  कोई  वार  किय  aaa  हे  । ?

 ooo

 मूल ५  अंग्रेजी  में
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 चि०  सुब्रह्मण्यम  :  शक्तिमान  का  उत्पादन  करने  वाले  कारखाने  में  वे  केवल  बड़े  प्रकार

 को  मिट्ठी  हटाने  वालो  मशोनों  का  उत्पादन  कर  रहे  थे  ।  यह  छोटी  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  संबंध  में  है

 जोकि  १२  हमसे  पावर से  कम

 डा०  गोविन्द  दास :  मैं  जानना  चाहता था  कि  उन्होंने  कोई  योजना  भेजी  थी ?

 mead  महोदय  :  छोटे  को  नहों  वहां  बड़े  बड़े  ट्रैक्टर  बन  रहे  हैं  ।

 श्री  थि०  सुप्रीम  :  att  ट्रैक्टरों  के  उत्पादन  के  लिये  कोई  योजना  नहीं  दी  गई  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनी  :  कया  यह  सच  है  कि  इस  समय  य्रायघ झ  कारखानों
 में  ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 किया  जा  रहा  है  ग्रोवर  उसका  इस  मंत्रालय  के  साथ  कुछ  समन्वय  हैं ग्र ौर  यह  मंत्रालय  ट्रैक्टरों  के  निर्माण

 के  विकास  में  किस  प्रकार  सहायता  कर  रहा  है  ?

 पच्व्यक्ष  महोदय  :  कया  वह  छोटे  ट्रैक्टर  हैँ  ?

 नरी  स०  मो ०  बतों  :  सभी  प्रकार  के  ट्रैक्टर हू  ;  वे  ahead  बना  रहे  हैं  |

 पन्नों  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  छोटे  ट्रैक्टर  नहीं  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 fat  कठ  ato  तिवारी  :  निम्नतम  मूल्य  कितना  होगा  ?  क्या  यह  डीजल  चालित  होगा

 aaa  वियत  चालित  ?  संभरण  किस  समय  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मुझे  खेद  है
 कि  मेरे  पास  ब्यौरे  नहीं  है  ।  क्योंकि  मेंने इस  कारखाने  का

 दौरा  किया  था  तथा  इस  नमूने  को  देखो  था  इसलिये  यदि  मुझे  ठीक  ठीक  याद  है  तो  मेरा
 विचार  है

 कि  थ  मिट्टी  के  तेल  से  चलता  है  ।  मूल्य  भ्रमों  तक  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 अखिल  भारतीय  मुद्रक  सम्मेलन

 +

 दी०  प्  फार्मा

 श्री  प्र०  Go

 श्री  श्रोंकारलाल  :

 TFRVUY.  श्री  प्रिय  गुप्त  :

 |
 ी

 यशपाल  सिंह
 eo

 श्री  बिशन चन्द्र  सेठ  :

 द्वारका  दास  मंत्री

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करे
 वि

 क्या  प्रतीत  भारतीय  मुद्रक  सम्मेलन ने  सरकार  से  यह  आग्रह  किया  है  कि  जो  पुस्तकें

 शर  पत्रिकाएं  भारत  में  निकाली  जा  सकती  उनका  आयात  रोक  दिया  जाये  ;  wit

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  हां  ।

 सरकार ने  अरब  यह  घोषित  कर  दिया है  कि  पुस्तकों के  आयात  के  लिये  जिसमें कि

 मुद्रित  पुस्तकों  के  मुख्यपृष्ट  शादी  भी  सम्मिलित  हें  दिये  गये  श्रभ्यंश  अथवा
 च्

 अ्रनुज्ञप्तियां

 —_—- —— Tas  अंग्रेजी  में
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 tw  द अब  उन  विदेशी  पुस्तकों  के  आयात  के  लिये  मान्य  नहीं  होंगे  fers fi ip  14  wearers  हों  के  सहयोग

 में  भारत में  मुद्रित किया  जाता  है

 श्री  दी०  पांच  फार्मा  PEGR—FR  में  इस  देश  में  कुल  कितनी  पुस्तकों  तथा  पत्रिकाओं  का

 आयात  किया  गया  थ  झर  १९६३-६४  में  इसमें  कितनी  कमी की  जा  रही

 श्री  कानूनगो
 :  वास्तव  में  इस  वस्तु  के  लिये  मुक्तहस्त से  लाइसेंस  दिये  जाते  १९६२-६२

 के  श्रील  से  लेकर  फरवरी  पप  के  iss  २  करोड़  ८४  लाख  रुपये

 गनी  दी०  प्र  :  मंत्रालय  ने  जो  नया  कदम  उठाया  है  उससे  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में

 कितनी  बचत  हो  जायगी  कौर  मूद्रणकर्त्ताझ्रों  तथा  wer  लोगों  द्वारा  यह  कदम  दिस  प्रकार

 कवित  किया  जा  रहा  है
 ?

 pat  कानूनगो
 :

 निश्चित  त्रा क्डों  ar  हिसाब  लगाना  तो  कठिन  होगा  ।  परन्तु  उद्देश्य  यह  है

 कि  जहां  कहीं  भो  भारत  में  किसी  पुस्तक  का  मुद्रण  किया  जाता  है  तो  उस  पुस्तक  श्रद्वा  उसके

 म्खप ष्ठ  को  आयात  करने  की  अ्रनमति  नहीं  दी  जायेगी  क्यों
 कि

 वे  तो  यहां  उपलब्ध  है  ।

 fat  प्र०  चं०  बस्ता  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  arg  है  कि  जिस  साहित्य  का  आयात

 किया  जाता  है  उसमें  से  बहुत  सा  भ्रर्लील  प्रकार  का  होता  है  ौर  वह  नवयुवकों  अथवा  नवयुवतियों

 द्वारा  पढ़े  जाने के  योग्य  नहीं  है  प्रौढ़  यदि  तो  इस  प्रकार  के  साहित्य  के  झाथात को  रोकने  के  लिये

 सरकार ने  क्या  कदम  उठाये है  ?

 श्री  कानूनगो  :  ware  नियंत्रण  अधिनियमों  के  अधीन  उनका  केवल  निषेध  ही  नहीं  किया

 जाता  है  अपितु  वहां  विशेष  समद्र  सीमाशुल्क  ofafraar  भी  है  जिनके  अधीन  इस  प्रकार  के  सभी

 आयातों  का  निषेध  करने  की  शाक्ति  प्रदान  की  गई

 थी  श्रोंकार लाल  बैरवा  :  क्या में  जान  सकता  हुं  कि  फिल  हाल  किस  किस  तरह की  पाठ्य

 पुस्तकें  वगेरह  प्रपने  देश  में  प्रख्यात की  जाती  है  ate  कित  किन  देशों  से
 ?

 श्री  कानूनगो  :  ज्यादातर  प्रंग्रेजी  की  किताब  जाती  ह  पर  वह  श्रसरीका  कौर  इंग्लंड  से

 जाती हूं  ।

 श्री  यदा याल सिंह  :  क्या  मैं  जान  सकता हुं  कि  जिन  किताबों  पर  बाहर  से  मंगाने  पर  रोक

 लगायी जा  रही  उन  में से  भारत में  कितनी  तेयार  हो  चकी  हं  ale  कितनी  इस  साल  के  आखिर

 तक  हो  जायगी  ?

 श्री  कान नगों  :  जवाब में  बतलाया गया  है  कि  उन  किताबों  पर  रोक  लगायी  गयी  है  जो  कि  यहाँ

 छापी  जाती है  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  TST को  जारी  करने  के  पहले  अथवा इस मद्रक इस  मुद्रक  सम्मेलन  की

 सिफारिशों को  स्वीकार  करने  से  सरकार  ने  देश  में  इस  उद्योग  की  वर्तमान  दा  पर  तथा  इस

 meq पर  कि  थे  eal  किस्म का  मुद्रण  कर रह ेहे  अथवा  नहीं  पुरी  पुरी  तरह  से  विचार  कर  लिया

 है

 fat  कानूनगो :
 HaHa wr + ff.

 तथा
 मुद्रण  के

 बीच
 एक  अन्तर  बनाना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक

 मुद्रण

 द  renee
 का  संबंघ  है,मेरा  विचार

 बिचार  है  कि
 कि

 भारत
 में  मुद्रण  संस्थायें  भांति

 विकसित
 है  ौर  वे  सोसन

 —_—

 मूल  अंग्रेजी
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 MHC  को  मुद्रण  करता है  ।  जहां  तक  प्रकाशित  का  संबंध  यह  स्पष्ट  रूप
 से  ही  लेखकों तथा

 प्रकाशनों

 को  किस्म  पर  निर्भर  करता  है  ।  निश्चय  ही  यह  उतना  बरच्छा  नहीं  है  जितना  कि  इसे  होना  ।

 श्री  कपूर  सिंहः  क्या  उन  पुस्तकों  तथा  पुस्तिकाओं  के  अरयात  पर  भी  जिनका  कि

 wifes  रूप  से  इस  देना  में  मुद्रण  करना  व्यवहाये  नहीं  है  खीझ  उत्पन्न  करने  वाले  प्रतिबन्ध
 लगे  हुये  है  ।

 गजनी  कानूनगो  :  नहीं  ।

 विदेशों  से  मंगाई  गई  मोटरगाड़ियों  की

 प  ee  श्रीमती  रेणु  चक्रों  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 गयें  ;

 विदेशों  से  मंगाई  गई  मोटरगाड़ियों  की  चोरबाजारी  रोकने  के
 लिये

 क्या  कायें  किये

 क्या  एक  फ्रांसीसी  पत्र  प्रतिनिधि  को  मोटरगाड़ी  मंगाने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ak

 उस  पर  प्रारम्भिक  शुल्क  काफी  कम  कर  दिया  गया  था  ;  शर

 कथा  राज्य  व्यापार  निगम
 ने

 उस  गाड़ी  को  आयात
 के  डेढ़  साल

 के
 eee  ही  एक

 कर  सरकारी  व्यक्ति  के  हाथ  बेचने  की  अनुमति  दे  दी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  (=)

 से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 श्राथात  की  गई  कारों  के  fae  शब  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किये  जा  रहे

 डूं  ।  स्थिति  निम्न  लिखित  है  :--

 (१)  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तक  खरीदी  गई  कारों

 को  संख्या  डे€

 (२)  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम  के  स्टाक  में  रखी  कारों  की

 संख्या  २२

 (३)  १४५  १९६३  तक  बेची  गई  कारों  की  संख्या  १७

 किस  पक्ष  को  बेची  गई

 t)  राज  केरल  |

 (२)  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  बंगलौर  |

 2)  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  |

 (४)  प्रैस  इनफॉरमेशन  नई  दिल्‍ली  ।

 (५)  इंडियन  आयल  कं०  ares  |

 ६)  राज  उड़ीसा  |

 —
 (७)

 पंजाब
 चंडीगढ़  1

 i  le  NR  eee  seep  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (5)  गहे-किये  नई  दिल्‍ली  |

 (8)  उड़ीसा  भवनेरव्र  ।

 (१०)  उड़ीसा  भुवनेश्वर  |

 (११)  प्राग  car  कारपोरेशन  हैदराबाद  |

 (१२)  मरकरी  टिप्स  लि  नई  दिल्‍ली

 (१३)  हैवी  इंजीनियरिंग  राची  |

 (a)  वित्त  मंत्रालय  ara  ,  नई  दिल्‍ली  |

 (१५)  पेराम्बिकुलम  अली यार  परियोजना  मद्रास  मद्रास  |

 राज  उत्तर  प्रदेश  ।

 (१७)  केरल  त्रिवेन्द्रम  |

 जी  हां  |  प्रारम्भिक  शुल्क  का  समायोजन  किया  गया  था  क्योंकि  mara  की  गई

 कार  का  पहले  गलत  मलय  wie  लिया  गया  था  ।

 | जी  नहीं

 श्रीमती  ty  चक्रवातो ं:  wea के  भाग  में  मैंने  पुछा था  :

 हुक्का  एक  फ्रांसीसी  पत्र  प्रतिनिधि  को  मोटरगाड़ी  मंगाने  की  अनुमति  दी  गई  थी

 शराब उस  पर  प्रारम्भिक  शुल्क  काफ़ी  कम  कर  दिया  गया  था  "

 भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा कि  है

 शुल्क  का  पुनः  समायोजन  किया  गया  था  क्योंकि  श्रायात  की  गई
 कार

 का  गलत

 मूल्य  atte  लिया  गया  था  पी

 कया  मैं  जान  सकती  हूं  कि  मूल्यांकन  गलत  क्यों  हुआ  ?  क्या  हमारे  सीमा  शुल्क

 प्राधिकारियों  कों  रेनाल्ट  जैसी  सुविख्यात  किस्म  की  कार  के  मूल्य  का

 भी  पता  नहीं  क्या  यह  सच  है  कि  किसी  मंत्रालयीय  हस्तक्षेप  करने  पर  उसकी  कीमत

 कम  भ्रांति  गयी  थी  ?

 न्  मदुराई  शाह  :  निश्चय  ही  माननीय  सदस्य  महोदय  aa  प्राधिकार  से

 यह  शाया  नहीं  करती  होंगी  कि  वे  लोग  संसार  में  बनाई  जाने  वाली  लगभग  दस  जार  किस्म

 की
 कारों  मूल्यों  की  प्रा धुनिक तम सुची  रख

 सकेंगे
 ।

 पहले  वे  मल  प्रत्येक  सत्य  के  अघ

 पर  अथवा  इसके  लगभग  शायाने  वाली  अन्य  किसी  संख्या  के  अ्राघ  पर  सीमा  झटक  काम  स्पोकन

 फिर  कुछ  पैसा  वापस  लेने  के  अथवा  कौर  अधिक  देने  के  काय  का  दायित्व

 कर्ता  पर  छोड़  दिया  जाता  है  जो  कि  यह  दिखाने  के  लिये  कागजात  पेशा  कर  सकता  है  कि  प्रदूषक

 मूल्य  ग्रसित  प्रिंका  गया  था  अथवा कम  ।

 प्रारम्भ  में  कितना  मुख्य  शंका  गया प्रदर  नया  प्रारम्भ  में  यह श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 कारखानों के  मलय  पर  बांका  गया  था  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  अकेले  किसी  एक  ही  सौदे  के  सम्बन्ध  में  इत  सब  ब्योरों  को  जानना

 तो  उचित  नहीं  होगा  ।  कुल  अन्तर  लगभग  २,२००  रुपये  का  मृत्यांकन  पहल  ११,०००  रुपय

 किया  गया  था  wt  मूल्य  ८,८००  रुपये  ही  निकला  |
 a  ee

 मूल  अ्रग्रेज़ो में में
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 क्रांती ती  पत्रकार ने  राज्य  व्यापक र  निगम  को  कोई  प्रार्थना पत्र

 भजा  है  ait  बड़  अपनी  कार  को  बेच  ने  के  लियें एक  परमिट  लेना  चाहता  है  प्रौढ़  यदि  हां  तो

 कया  as  परमिट  जारी  कर  दी  ag  है  wc  यदि  नहीं  तो  क्या  उसे  कार  को  बेचने की  अनुमति

 प्रे  जाने  से  पूर्व  उचित  जांच  पड़ताल  की  जायंगी  ?

 फी
 सुभाष  शाहू  :  मेरा  विचार  है  कि  कदाचित  माननीय  सदस्य  की  रुचि  इसमें  है  कि

 उसे  कार  बेचने  की  ऋतुमति  दी  जानी  पहिये  ।  wal तक  उन  महानुभाव  ने  अपनी  कार  को

 राज्य  व्यापार निगम  को  बेचने  से  TAT  कर  दिया  है  रौ  र  हम  उन्हें  राज्य  व्यापार  निगम  के  अतिरिक्त

 gry  किसी  को  कार  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  भक्त  बच्चन  श्री मन  क्या  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  पायी  है  कि  इन्हीं

 फ्रांसीसी  सम्वाददाता  ने  एक  टेलीप्रिटर  मशीन  इस  देश  के  अन्दर  इसलिए  अरयात  की  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनके  जनरल  कैरेक्टर  के  बारे  में  तो  सवाल  नहीं  किया  जा  सकता  ॥

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैं  बताना  न  हता  हूं  कि  इन  फ्रेंच  सम्वाददाता  की  यह  आदत  है  कि  वे

 इस  सुविधा  का  दुरुपयोग  करत  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  हम  यहां  इस  वक्‍त  डिस्कस  नहीं  कर  रब हैं  |  सवाल  कार  के  बारे  में

 उसके  बारे  में  सवाल  कीजिए  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  wat  है  कि  इन  फ्र

 संवाददाता  ने  पहले  एक  टैलीप्रिटर  मलीन  यहां  प्रख्यात  की  थी  कौर  फिर  उसको  बाहर  नेपाल

 az  दिया  था  ?  क्या  उनकी  इस  grad  के  बारे  में  छानबीन  की  जायेगी  ?

 वह  बात  इस  प्रदान  नहीं  उठती  |  लाखों  श्रायातकर्ता  यह  उत्तर श्री  सुभाष  दाह

 देना तो  कठिन  होंगा  कि  कौन  देली  प्रिंटर  लया  कौर वे  किस  प्रकार  से  गय  wife  ?

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  याद  है  कि  इस  पर  एक  बार  सदन  में  प्व्चा  हुई  थी  ।

 fat  भाव गत झा  श्रीपाद  क्या  सरकार  दृढ़तापूर्वक  यह  कह  सकती  है  कि  इन  सज्जन  को

 खले  बाजार  में  wordy  कार  बेने  लिये  श्रीमती  नहीं  दी  जायंगी--जिसे  कि  वे  चोर  बाजारी

 बेचने का  sree pays  कश्ते  हैं--ग्रोस  यदि  वहू  कार  बेचते  हैं  तो  राज्य  व्यापार  निगम  ही  उस  कार

 को  खरीद  लेगी  ?

 पंश्रध्यक्ष  उन्होंने  यह  उत्तर  तो  पहले  ही  दे  दिया  है  कि  wer  किसी  को  बेचने

 के  लिये  अतिथि  नहीं  दी  जायेगी  ।

 श्री  दिये  फार्मा  :  मैं  देखत हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  सरकारी  संस्थानों  को  कारें

 चता  रहा  है  ।
 परन्तु  इन  सरकारी  ०५  के  नामों  के  बीच  एक  मरकरी  ट्रेवल्स

 ratios  नई  देह  ro  यह  फर्म  सरकारी  संस्था  हो  गई  है  प्रधा  नहीं  ?  मरकरी  टेनिस

 को  यह  कार  बेचने  के  लिये  भ्र नम ति  क्यों  गई  थी  किस  झ्राधार  पर  तथा  किस  कारण  से  दी

 गई  थी ?  क्या यह  इस  कारण  दी  गई  थी  कि  इस  फर्म  का  मालिक  तथा  निदेशक  राज्य  संभा

 का  एक  सदस्य  है  अथवा  भ्रमण  कोई  बात

 ध  अंग्रेजी  में
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 श्री  मनु भाई  थोड़ी  सी  गलतफहमी  हो  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  विचार  है
 कि  हम  केवल  सरकारी  संस्थानों  को  ही  कारें  बेचते  हैं

 गधी  दी०  ह  इस  सुची  को  देखिये

 Tat  सनुभाई  शाह  :  हम  सरकारी  विभागों  को  कम  से  कम  सख्या  में  ऐसी  कारें

 चाहते  हैं  क्योंकि  यह  इन  कारों  के  उपयोग  करने  की  सर्वोत्तम  विधि  नहीं  है  ।  यात्रा  अभिकरणों

 वाले  लोग  ऐसे  हैं  जो  कि  विदेशी  मुद्रा  भ्रमित  करते  हैं  तथा  जिन्हें  विदेशी  यात्रियों  के  लिये  तथा

 लम्बी  यात्रियों  पर  जाने  वाले  भारतीयों  के  लिये  इन  कारों  की  आवश्यकता  होती  है  ।  मरकरी

 ट्रैवल्स  लिमिटेड  उन  यात्रा  अभिकरणों  में  से  एक  है  जिन्हें  कि  नियमानुसार  इन  कारों  के  लिये

 अनुमति  दी  जाती  है  |

 श्री  ao  पिच  फार्मा  इस  सुची  में  १७  संस्थानों  के  न।म  ray  गये  हैं  जिन्हें  कि  कारें  बेची

 गयी  हैं  ।  इसमें  जो  बात  कही  गई  है  माननीय  मंत्री ने  उसके  विरुद्ध  बात  कहीं  है  ।  इसमें  १७

 संस्थापकों  के  नाम  दिये  गये हैं  उनमें  से  १६  सरकारी  संस्थायें हैं  foes  कि  कारें  बेची  गयी  हैं

 श्रिया  महोदय :  शान्ति  ।

 fat  सुभाष  काह  :  माननीय  सदस्य  उन  लोगों  की  सुची  को  देखकर  निर्णय  निकाल  रहे

 हैं  जिन्हें  कि  कारें  बेची  गी  हैं  ।  नियम  यह  है  कि  कारें  निम्न  प्रकार  से  बची  जायेंगी--मेरा  विस्तार

 है  कि  मैंने  छः  बार  ऐसा  विवरण
 सभा-पटल

 पर  रखा  होगा  :

 राष्ट्रपति  भवन  प्रतिरक्षा  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  सरकारी

 क्षेत्र  के  THAT,  पटक  संवर्धन  अभिकरण  तथा  सार्वजनिक  नीलामी  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  जब  विदेशी  लोग  यहां  पर  अपनी  कारें  बेचते  हैं  तो  क्या  waar

 at  यह  कार्य  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता  अथवा  उन्हें  चोर  बाजारी  में

 बेचने  की  RTA  दे  दी  जायगी--जो  भी  कोई  सौदा  हो  जायें  कौर  जो  कुछ  वे  इस  प्रकार  करायेंगे

 उसे  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  ले  जाने  की  अनुमति  उन्हें  दे  दी  जायगी ?  क्या  केलव  सरकारी

 उपयोग  के  लिपे  ही  राज्य  व्यार  निगम  इन  कारों  को  लेता  है  ?  यदि  वे  विदेशी  लोग  जिन्हें  कार

 आयात  करने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  जाती  है  अपनी  कारों  को  बेचना  चाहें  तो  कया  उन्हें  यह  कायें  राज्य

 निगम  के  माध्यम  से  करना  होंगा ?

 पन्नी  सुभाष  यह  उन  संभी  पर  लगू  होता  राजनायक  कौर  गर-राजनयिक  दोनों

 पर  ।  केवल  विदेशियों  द्वारा  ही  नहीं  अपितु  भारतीयों  द्वारा  भी  इस  आधार  पर  आयात  की

 गई  सभी  करों  को  यदि  वे  उन्हें  बेचना  चाहते  राज्य  व्यापार  निगम  को  ही  बेचना  होंगा  ।

 यहां  एक  मूल्य  सुत्र  है  जो  कि  आयात  शुल्क  र  किसी  करो र  अरन्य  शुल्कों  पर  आधारित  है  ।  मूल  मूल्य

 में  से  अवक्षयण  राशि  घटा  दी  जाती  किसी  लाभ  की  ऋतुमति  नहीं  दी  जाती  ।  केवल  उस  मूल  घन

 को  ही  भेजते  की  झूमती  दी  जायगी  ।  जो  कुछ  भी  लाभ  होगा  वह  राज्य  व्यापार  निगम  seit

 सरकार  को  दिया  जायगी
 |

 साबित्री  निगम  :
 यह  बताया गया  है  कि  ३९  कारें  खरीदी  गई  हैं  तथा  १७  बेची गई  हैं  ।

 जो  कारें  तक  बेची  नहीं  गई  हैं  क्या  उन्हें  सुरक्षित  रखने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  उचित  व्यवस्था

 कर  ली  है
 ?

 ननका ण कगाणायएयणाणाणय

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  मनु भाई  जानकारी  विवरण  में
 दी

 गई  १४  १६६३
 TH  खरीदी  गई

 कारों  की  संख्या उसमें  दी  ass  ।

 महोदय  :  उन्होंन  उन  कारों
 के  सुरक्षित  रखे  जाने

 के  सम्बन्ध  में  बद्ध  हे  कि
 जो

 कि

 अभी  तक  बेची  नहीं  गई  है  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 वे  सभी  सुरक्षित  रूप  से  रखी  हुई  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  क्या  इस  विशेष  मामले  जबकि  यह  कर  १९६६१  में  भारत  में  लाई  गई

 लागत-बीमा  भाड़ा  मूल्य  पर  पूरा  १००  प्रतिशत  शुल्क  दिया  गया  था  कौर  अब  इस  व्यक्ति  ने  इस  कार  के

 विक्रय  के  लिये  राजर  व्यापार  निगम  को  केवल  इस  अझ्ाधघोार  पर  प्राथनापत्र  दिया  है  कि  वह  इस  देश  के

 बाहर  किया जा  रहा  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  सच  बात  तो  यह  है  कि  उसने  राज्य  व्यापार  निगम  को  कार  देने  से  मना

 कर  दिया है  ।  हम  किसी  व्यक्ति  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकते  हैं  ।  उसे  कार को  अन्य  किसी को  बेचने  के  लिये

 झ्र नुम ति  नहीं  दी
 जायेगी  |  उसे  इस  कार  को  राज्य  व्यापार  निगम

 को
 सौंपना  होगा  ।

 मूल्य  के  सम्बन्ध  में  बात  यह  है  कि  यह  तो  समझौते  का  एक  प्रश्न  है  ।  वह  हमें  ब्यौरे तथा  भ्रांकड़े

 बता  सकता  है  |  जो  लोग  अपनी  कारों  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  बे  चले  हैं  उनकी  ऐसी  कारों  के

 कन  के  लिये  एक  श्रादशे  सुत्र  हैं  ।

 श्रेय  महोदय  :  श्री  महेंद्र  नायक  |

 pat  कपूर  सिह  :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 उन्होंने  इस  रूप  में  कुछ  भी  नहीं  किया  है

 कि

 महोदय  :  शान्ति  ।  श्री  महेश्वर  नायक  |

 कच्चे  लोहे  का  आयात

 श्री  महेश्वर  नायक  :

 |
 श्री  जसवन्त

 १११५८.  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :

 यश्पाल सिंह

 FAT  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कच्चे  लोहे  की  मौजूदा  कमी  दूर  करने  के  लिये  रूस  से  उसका  रायात  करने

 का  विचार  है  ;

 देश  में  कच्चे  लोहे  की  आवश्यकता के  मुकाबले  उसके  उत्पादन  की  Adare  स्थिति

 क्या है  ;

 श्रायात
 पर

 कितनी
 लागत  का  अनुमान है  ;  शर

 क्या  कच्चा  लोहा  बाहर  से  मंगाने  की  जरूरत  खत्म  करने  के  लिये  देश  में  कच्चे  लोहे  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  कोई  कदम  उठा  रही  है  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 (st  प्र०  चल  :  इस  मामले

 में  पत्र व्यवहार हो  रहा  है

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  दस  लाख-टन  है  कौर  इसकी  अनुमानित  श्रावव्यकता
 लगभग  १५-२०  लाख टन  है  ।

 कच्चे  लोहे  की  लागत  आयात  के  समय  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  के  अनुसार  निर्धारित  की

 जाएगी  |

 (a)  आवश्यकता
 को

 पूरा  करने  के  लिये  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये

 उपयुक्त  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 श्री  महेश्वर  नाथक  :  मन्त्रालय
 के  FERR-GB  के  प्रतिवेदन से  पता  चलता  है  कि  ५४  लाख

 रुपये
 तक  के

 कच्चे
 लोहे  का  निर्यात किया  गया  है  ।  देश  में  इसकी  कमी  की  दृष्टि  क्या  सरकार यह  नहीं

 सोचती  कि  इनका  निर्यात  रोक  दिया  जाएगा  ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री
 चि०  सुब्रह्मण्यम )  :  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  पश्चात

 कच्चे  लोहे  का  निर्यात  होगा  क्यों कि  यहां  इसकी  बड़ी  कमी  है  ?

 श्री  महेश्वर  नायक  :
 क्या  सरकार  को  पता  है  लगभग  २०  व  पहले  हमारे  देशी  लोहा

 लाने  वाले  कुटीर  उद्योग  के  आधार  पर  लोहे  का  उत्पादन  किया  करते  थे  कौर  क्या  सरकार  यह

 समझती  है  कि  उनको  देश  में  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ताकि  हम  कुछ  मात्रा  तक

 कमी  को  पूरा  कर  सकें  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  कुटीर  उद्योग  के  आधार  पर  मैं  समझता  हूं  कि  चीन  ने
 इसका  प्रयत्न  किया

 art  तब  इसे  छोड़  दिया  ।  ैं  नहीं  समझता
 कि  लोहा  कुटीर  उद्योग  आधार पर  बड़ी  मात्रा  में

 बनाया जा  सकता  है

 श्री  marae  सिंह  :
 क्या  सरकार इस  भारी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  नये  प्लांट्स

 जा  रही  यदि  तो  कब  तक  यह  लगाये  जायेंगे  ?

 इस्पात  तर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घ०  चल  :  जी  इस  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  कुछ  प्राइवेट  कम्पनियों  को  भी  लाइसेंस  दिये  गये  है  ।  इसके  अलावा  आन्ध्र  प्रदेश

 इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  एक  लाख  टन  का  प्लांट  लगाने  की  इजाजत  दी  है  ॥

 पंजाब  गवर्नमेंट  ने  भी  एक  लाख  टन  के  प्लांट  के  लाइसेंस  के  लिए  सप्लाई  किया  है  ।  एक  ate  कम्पनी

 ने  भी  एक  लाख  टन  के  प्लांट  के  लिए  ऐप्लिकेशन भेजी  है  ।  इसके  MATA  ३००  टन  की  फिटनेस

 पुर  २००  टन  की  फिटनेस  भिलाई  में  प्रौढ़  १००  टन
 की

 फर्नेस  रुकेगा  में  लगा  ने  का  प्रोग्राम

 श्री  काशी  राम  गुप्त
 :

 कया  रूस  से  मंगवाया  गया  कच्चा  लोहा  बेहतर  किस्म  का  होगा  या

 उसी  किस्म  का  होगा  जेसा  भारत  में  बनाया  जाता  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  ढलाई  शादी  के  लिये  विद्वेष  रूप  से  भ्रपेक्षित  किस्म  का  लोहा

 वाया  जाएगा  |

 fat  वासुदेवन  नायर  :  कया  मन्त्री  जी  को  पता  है  कि  विविध  उद्योगों  के  लिये  आ्रावंटित  wea

 भी  समय  पर  नहीं  दिये  कौर  कई  मा  दलों  में  तो  बिलकूल  ही  नहीं  दिये  विशेष  कर  दक्षिण  में

 बहुत  से  उद्योगों के  लिये  ?  बहुत  से  मामलों
 की

 सुचना  हमें  प्राप्त  हुई  है
 ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मैंने  कच्चे  लोहे  की  उपलब्धि  के  बारे  में  कल  विशद  वक्तव्य  दिया  था

 कि  उपलब्ध  कच्चे  लोहे  के  वितरण  के  लिये  SH  नवीन  प्रणाली  अपनाई  गई  है  ।  इस  प्रणाली
 a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रत्येक  व्यक्ति  को  उसका  श्रावंटिंत  अ्रभ्यंश  मिल  सकेगा  कौर हम हम  कोशिश  करेंगे  कि  यह  समय  पर

 उपलब्ध  हो  जाए  |

 ik पें  ०  बेंकटासुब्बया  श्रान्त  प्रदेश  में  होने  वाले  कच्चे  लोहे  के  उन् यन्त्र  की  उत्पादन

 क्षमता  का  FAT  होगा  यह  कब  उत्पादन  प्रारम्भ  करेगा
 ¢

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  उत्पादन  १०००००  टन  है  ।  यह
 कब

 उत्पादन  आरम्भ
 कर  सकेगा

 यह  काय  की  कार्यान्वित  पर  निर्भर  करता  है  |

 डा०
 गोविन्द  दास  :  कभी  मन्त्री

 जी
 ने  यह  कहा  कि  भिलाई  रूरकेला  में

 भी
 कच्चे  लोहे

 का  उत्पादन होता  है  तो  मैं  जानना  चाहता  के  भिलाई  में  कितना  होता  हैऔर  उसको  बढ़ाने  के  लिए

 क्या  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री द् ०  चे ०  सेठी  :  मैंने  प्रभी  बताया  कि  ३००  टन  की  एक  करने  दुर्गापुर  २०० टन  की

 भिलाई में  कौर  १००  टन  की  रूरकेला  में  लगाने  का  प्रोग्राम  है  ।  जहां  तक वत्  मान  उत्पादन  का

 सम्बन्ध  टाटा  में  २१,११२  स्क को मे में  Qov, Res  टन  MIT  भिलाई में  ३३ ४,३६०  टन  पदा

 होगा ।

 fart  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  कमी  किस  मात्रा  त  भट्ठी  प्
 '

 वास्तविक  कमी  के  कारण

 है  ग्रोवर  कित  यात्रा  तक  कोचिंग  कोयले  की  adatesae  गण  प्रकार

 र

 के  कारण  जिस  की  इन

 भटिठयों  के  लिए  जरूरत  होती  है
 ?

 पथी  fo  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  मैं  पहले  कह  चुका हूं  हम  लगभग  ११  लाख  टन  कच्चा  लोहा

 बनाते  हूं  किन्तु  विविध  भट्ठियों  की  क्षमता  का  ग्रामीण  २०  लाख  टन  है  ।  गर्त  इस  में  बड़ा  भ्रन्तर

 है  ।  इसी  कारण  कमी  हुई  है  ।

 दूसरा  प्रश्न  इकाई  के  लिये  भ्रपेक्षित  कोक  के  बारे  में  जो  हमारे  प्रदान  में  प्रियंका  ।  यह  प्रश्न

 कच्चे  लोहे  को  उपलब्धि  wt  में  है  ।

 इस्पात  की  चली  बस्तियों  उत्पादन

 1११४६  श्रीमती  रेणुका  राय  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सब  है  कि  इस्पात  को  ढली  तथा  गढ़ी  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन  प्रतिरक्षा  तथा

 श्रव्य  प्राथमिकता  वाली  agai  का  उत्पादन  करने  वाले  इंजीनियरी  उद्योगों  की  मांग

 से  भी  काफी  कम  है

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  ह  और

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है
 ?

 इस्पात  और  मारो  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रेम  इस्पात  ढलाई

 तथा
 नातुवध्यं  ढलाई  इस्पात  का  वर्तमान  उत्पादन  भांग  को  पूरा  करने  के  लिये  अपर्याप्त  है

 ।
 भूरे

 लोहा  ढलाई  का  उत्पादन  इस  समय  पर्याप्त  है  ।

 इस्पात  शौर  धातुवध्यं  ढलाई  नका  पर्याप्त  उत्पादन  इस  कारण  है  कि  उत्पादन  की

 क्षमता
 श्रार्याप्त

 प्रविधिक  ज्ञान  की  कमी  है  कौर  बिजली  तथा
 कच्चे

 भाल
 कौ

 कमी  है  ।

 —  ग्रेजी  में
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 अतिरिक्त  क्षमता  के  लाइसेंस  उदारतापूर्वक  दिये  जा  रहे  हूं  शौर  पूंजीगत  भाल  के

 आयात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  order  के  लिये  इस  उद्योग  को  उच्च  भ्रष्टता  दी  जाती  है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  यह  भली  भांति  मालूम  है  कि  भट्ठी  उद्योग  ्र  इस्पात  ढलाई

 सभी  इंजीनियरी  उद्योगों  के  लिये  सहायता  wr  weave  है  कौर  जैसा  कि  मा०  मंत्री  ने  अभी  अभी

 कहा  है  कि  क्षमता  २०  लाख टन  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  कच्चे  लोहे  की  कमी  के  कारण  क्षमता  का

 पूर्ण  उपयोग  नहीं
 किया

 जा  रहा  है  पर  इस  कारण  हम  इस्पात  का  संभरण  नहीं  कर  सके  हूं
 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fro  सुब्रह्मण्यम )
 :  इस्पात  ढालन  ढलवां  लोहा  पालन

 से  भिन्न  होता  है  जिन  के  लिए  कच्चे  लोहे  की  आवश्यकता  होती  है  ।  हम  ने  इस्पात  के  लिये  ५२००  टन

 की  क्षमता  का  लाइसंस  दिया  है  किन्तु  वास्तविक  उत्पादन  ¥ 3,000  टन  है  ।  क्षमता  को  छोड़

 उत्पादन
 पर्याप्त  नहीं  है  कौर  इसीलिये  हम  खुले  तौर  पर  श्रतिरिवत  क्षमता  का

 लाइसेंस  दे  रहे

 el ्

 रेणुका राय
 :

 भट्ठी  उद्योग  के  लिये  भी  ?

 पति  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जहां  तक  भूरा  लोहा  ढाल  का  सम्बन्ध  मेरे  मा०  सहयोगी  ने

 बताया  है  कि  श्री  उत्पादन  पर्याप्त  है  ।  अतिरिक्त  क्षमता  भी  है  कौर  जब  वे  इस  का  उत्पादन  करते

 तो  उस  का  उपयोग  करना  भी  संभव हो  सकता  कच्चे  लोहे  की  कमीਂ  के  कारण  वहां  उत्पादन

 बढ़ाना  संभव  नहीं  शरीर  पिछले  wea  में  हम  ने  वहुत  से  तरीके  वताये  थे  जो  हम  कच्चे  लोहे  की  उपलब्धि

 को  बढ़ाने  के  लिये  ata  रहे  हें  |

 श्री  हवा  ना०  तिवारी  :  क्या  यह  सच  है  कि  लाइसेंस  प्राप्त  लोगों  मैं  से  किसी  ने  भी  निर्माण

 आरम्भ  करने  के  लिये  लाइसेंस  का  उपयोग  नहीं  क्योंकि  ca  की  वित्तीय  स्थिति  कमजोर

 है
 ?

 fat  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  केवल  कमजोर  वित्तीय  स्थिति  का  ही  सवाल  ऐसे  कुछ

 मामले  हो  सकते  किन्तु  मुख्य  रूप  से  इस्पात  mat  के  लिए  उच्च  प्राविधिक  ज्ञान  की  आवश्यकता

 होती  है  कौर  वे  इसे  श्वा  विदेशी  सहयोग  को  प्राप्त  करने  में  oat  रहते  है  ।  जहां  मिल

 जाता  यह  संभव  हो  सकता  है  पौर  हम  सहयोग  प्राप्त  करने  का  HUET  कर  रहे  ताकि  लाइसेंस

 प्राप्त  क्षमता  स्थापित  हो  साथ  ॥

 सरोजिनी  महिषी  :  इस्पात  पिण्डों
 के

 निर्माण
 के

 लिये  नवीन  औद्योगिक  उपक्रमों
 को

 लाइसेंस  किस  मात्रा  तक
 दिये

 जायेंगे  ताकि  देश  में  भ्रतिरिवत  मांग  पूरी  हो  सके  !

 tet  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  में  पहले  वता  चुका  हम  इस्पात  पिण्डों  का  उत्पादन  करने

 के  लिये  अतिरिक्त  क्षमता  का  लाइसेंस  दे  रहे  हैं  भ्र ौर  यह  निर्बाध  में  है  तथा  लाइसेंस  दिये  जायेंगे  ।

 किन्तु  केवल  मात्र  लाइसेंस  देने  से  काम  नहीं  प्रविधिक  ज्ञान  एवं  विदेशी  सहित  प्रतप्त  करने

 का  भो  प्रशन  है  ।  हम  इस  से  सम्बन्धित  स्थिति  को  सुधारने  का  प्रदत्त  कर  रहे  ह  ।

 fait  इमाम  लाल  सर्राफ  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  च  उद्योगों  को  इन  कच्चे  भाल  के

 अभाव  के  कारण  बड़ी  हानि  होती  है  कौर  पहले  से  विद्यमान  उद्योगों  के  लिये  नियमित  संभरण  कराने

 के  लिये  क्या  कार्रवाई  की
 जाती

 है  ?  नवीन  उपक्रमों  के  लिये  कुछ
 अन्य

 काम
 किये

 जा  संकते  है  ?

 fra
 भ  ist
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 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  में  समझता  हुं  कि  मैं  ने  कल  ak  अराज  भी  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दिया

 है  और  किये  गये  उपायों  का  स्पष्टीकरण  किया  जा  चुका  है  ।

 fot  भागवत  कल  के  वक्तव्य  में  यह  नहीं  बताया  गया  कि  राया  सरकार  के  पाप

 ऐसा  अ्रनुमान  है  कि  हमारी  मांग  की  तुलना  में  इस्पात  पिण्डों  का  उत्पादन  कितना  कम  है  ।  क्या  यह

 अ्रतुमान  सहो  है  कि  यह  ५०  प्रतिशत  से  कम  है  ?

 fait  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  विद्यमान  क्षमता  ५२,०००  टन  है  ।  तोसरी  योजना  की  समाप्ति  तक

 हमारी  अ्रावश्यकता  दो  लाख  टन  होगी  ।  इसीलिए  हम  अधिक  क्षमता  का  लाइसेंस  दे  रहे  हूं  श्र

 हम  प्रयत्न  करेंगे  कि  वे  उत्पादन  करेंगे  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय :  प्रत  दो  गई  ahaha  क्षमता  के  साथ  तथा
 सरकारी  क्षेत्र  में

 किये

 गये  काम  के  ताथ  मांग  के  बराबर  कच्चा  लोहे  का  संभरण  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  रातों  रात  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  यदि  तुरन्त  मंजूर  भी  कर

 दिया  तो  इन  खुले  मुंह  वाली  भट्ठियों  को  स्थापित  करने  में  कम  से  कम  २४  महीने  लगेंगे  ।

 यहीं  वास्तविक  कठिनाई  है  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग

 +

 att  भक्त

 tt
 गो०  महत्ता

 qui  दाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सब  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  var  प्रदेश  के

 सीमावर्ती  तथा  ग्न्य  पर्वतों  ज़िलों  के  लिये  एक  नई  योजना  स्वीकार  की  है

 यदि  तो  उक्त  को  रूपरेखा  क्या  है  ;  भर

 इस  को  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  हां  ।

 (q)  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लंदन  की  मेज़  पर  रखा  जाता

 है  ।

 चौड़ा  में  एक  aaa  कार्यालय  खोलने
 तथा

 केन्द्रों  संगठन  करने  के  लिए  कारवाई  की
 जा  रही  है  ।

 विवरण

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  अयोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  सीमावर्ती  तथा  wae  पवेलियन

 ज़िलों  के  लिये  स्वीकृत  योजना  में  sat  तथा  अन्य  ग्रामोद्योगों  का  विकाल  करने  की

 व्यवस्था  भी  है  ।  इस  योजना  में  पौड़ी  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  की  स्थापना  त्तत्व

 कार्यक्र  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  २०  केन्द्रों  को  संगठित  करने  की  व्यवस्था  भी  शामिल  है  जो

 निम्न  प्रकार  है

 तो  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  कार्यक्रम  में  इन  बातों  की (2)  wat  उद्योग

 areal
 है  Aiea FATAL  कतवारों  तथा  wee  उत्पादकों  को  उचित

 मूल  अंग्रेजी  में
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 एवं  नियंत्रित  weal  पर  च्छी  farey  की  कच्ची  ऊन  का  सम् भरण

 शाम-निर्भर  किनारों  को  बुनाई  yas  सुविधायें  देना

 वाणिज्यिक  उत्पादन  की  ना चा. झ्लत  प्रविधियाँ  चाल  करना  कौर  इस

 के  अतिरिक्त  जहां  कहीं  सम्भव  हो  उत्पादन  को  खरीद  लेना  तौ  खादी

 भण्डारों  को  मत  उस  को  बिक्री  करना  (a)  भाग  मात्रा  झर

 sa  को  fey  दोनों  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  उन्नत  तथा  सादे  करघों

 का  चाल  रस्ता  ।

 (2)  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  में  इन  बातों  की  व्यवस्था  है  उन  स्थानों
 पर  जहां  पानी  से  चलने  वालो  चक्कों  = अनल ऋनका  न  हो  वहां  हद  पीसने

 को  चक्कियां  मुफ्त  बांटना  तथा  बड़े  पैमाने  पर  कौर  wer  wat  पर

 area  के  लिये  घाटा  पोतने  की  चिड़ियों  ar  स्थानीय  रूप  से  निर्माण

 कराना  श्र  wer  एकत्र  करने  के  तरीके  में  सुधार  करना  war

 गारटोशदा  of  मूल्यों  पर  va  की  खरीद  के  प्रबन्ध  करना  |

 अन्य  ग्रामोद्योगों  विकास  मुख्यत  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  कच्चे

 स्थानीय  परम्पराश्ों  एवं  कुशलता  के  rare  पर  किया  जायगा

 कौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  उपयुक्त  स्थानों  का  चुनाव  करने  की  afte  से  सर्वेक्षण

 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री भक्त  दीवान  :  श्री सन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  नईं  योजना  प्रारम्भ  की  जा  रही

 यह  कितने  वर्षों  के  लिये  प्रारम्भ  की  जा  रही  है  ।  क्या  वह  दो  चार  वर्षों  के  लिये  स्वीकृत  की  गई  है

 या  पक्के  तौर  से  जारी  रहेगी
 ?

 श्री  क्ाननगों ढ  :  यह  तो  नई  यो  जना  नहीं  है  ।  खादी  कमीशन  की  यह  योजना  दूसरी  जगह

 चालू  है  ।  इस  को  व्यापक  रूप में  उस  जगह  चाल  करने  का  काम  हो  रहा  है  ।  यह  दो  चार  साल  के

 लिय  नहीं  बल्कि यह  खादी  ate  का पम्मनिंट काम  है

 शी  भक्त  दीवान
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश
 के  पर्वतीय  जिलों  में  पहले  से  ही  दो  तरीके  से  काम हो  रहा  है--एक  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  उद्योग

 विभाग  के  ढारा  विशेषकर  ऊन  का  धन्धा  चलाया  जा  रहा  है  कौर  दूसरे  गांधी  ग्रामम  के  द्वारा

 बुनाई
 का

 काम  चल  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नई  स्कीम  का  उन  से  कया  संबंध  रहेगा |

 कया  वे  दोनों  इस  में  सम्मिलित किये  जायेंगे  या  इस  को  उन  से  रूप  में  चलाया  जायगा
 ?

 श्री  कानूनगो  :  गांधी  आश्रम  तो  खादी  कमीशन  का  काम  करते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  की  गवनेंमेंट

 का  जो  काम  हो  रहा  उसके  साथ  को-्राडिनेदन किया  जायगा

 थी  ब्रज  बिहारी  मेहरोत्रा  :  मैं  यह  जाननाਂ  चाहता  हूं
 कि  मुख्यतया किस  तरह

 की

 इंडस्ट्रीज  पवंतीय  क्षेत्रों में  भ्रार्गनाइजਂ  की  जायेंगी ।

 श्री  कानूनगो  :  वह  स्टेटमेंट में  दिया  गया  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कया  मैं  जान  सकती  हुं  कि  जो  योजनायें  यहां  पर  बनाई

 जा  रही  क्या  उन  में  यह  भी  देखने की  चेष्टा  की  गई  है  कि  वे  पर्वतीय  क्षेत्रों
 के  लोगों के  प्राचीन

 विकास  के  लिये  प्रभावशाली  सिद्ध  होंगी
 ?
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 श्री  कानूनगो  :  इसीलिये  तो  ये  योजनायें  बताई  गई  हैं  ।

 पृश्नी  मन  क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  पश्चिम  बंगाल  के  पहाड़ी  सीमांत  जिलों  के

 लिये  भी  योजनायें  बता  रहा  है  प्रौढ़  यदि  नहीं  तो  यदि  ऐसी  कोई  योजना  उनके  सामने  are  तो  क्या

 वह  उसे  स्वीकार  करेगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  हम  हिमाचल  पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  सीमांत  जिलों

 के  लिपे  योरपियों  का  विवार  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  आया  उनकी  गतिविधियां

 पश्चिम  बंगाल  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  हैं  ।  किन्तु  विस्तार  का  प्रइन  उठा  वो  आयोग  उस  पर

 विचार  करेगा  ।

 श्री  go  चे  पंत  :  योजना  का  भ्रतुम[नित  वास्तविक  बजट  कया  है  प्र  केन्द्र  कहां  पर  स्थापित

 किये जाने  को  संभावना  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  मुख्यालय  पौड़ो  में  होगा  ।  इस  समय  श्रनावतंक  व्यय  का  अनुमान  ५१२०००

 तयबा  ब्रोबैक  का  OXON  रपये  है  यह  प्रारम्भ  है  ।

 लश् मोम लल  सिविल  हमें  बताया  गया  था  कि  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  कच्चे

 स्थानीय  परम्परा  एवं  कार्य  क्षमता  का  सवर्ण  किया  जायेगा  तथा  इसी  rare  पर  विकास  संबंधी

 कार्यक्रमों  को  श्रुति  रूप  से  तय  किय  जायेगा  |  क्या  सरकार  के  पास  यह  सर्वेक्षण  एवं  सुचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ?

 शो  कान तगो  :  हम  ने  मोटे  तौर  पर  सर्वेक्षण  किये  हैं  ।]  यह  विशेष  रूप  में  विशिष्ट  उद्योगों

 के  लिय  जो  खादी  श्रापोग  के  qaaar  में  कराते  क्योंकि  खादी  gate  के  सिद्धांत  साधारण

 औद्योगिक  कारवाई  से  भिन्न  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 के  ११६१.  श्री  शंकरलाल  बैरवा  :  FAT  इस्पात  प्रौढ़  भारी  उद्योग,मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  करोड़ों  रुपयों  के  मूल्य  के  कच्चे

 का  लेखा  गोवा  नहीं  रखा  गया  है  ;

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 (7)  क्या  इसकी  कोई  जांच  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  से

 विक  सत्यापन  से  कच्चे  माल  के  स्टाक  में  पाये  गये  नुक्सान  को  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  हिसाब

 में  दिवा  दिया  है  ।  नुक्सान  की  जांच  करने  तथा  भविष्य  में  कमी  पर  हेतु  सुझाव  देने
 के

 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।

 श्री  श्रॉकारलाल  बैरवा  :
 मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  यह  जो  जांच  की  जा  रही  वह

 कब  तक  पुरी  हो  जायगी ?
 ee  फर  नन  निशाल  लायल  ee  TEN  मी  RS  धड

 प्रंग्रेजी में

 (Ai)
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 es  =>  ost}
 श्री  प्र०  प्  सेठी  सही  सह  तारीख  नहीं  बत  ई  जा

 सकती  परन्तु  हम  उसे  यथाशीघ्र
 कर  लेना  चाहते  हैं  ।

 श्री  श्रोंकारलाल  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटिड  में

 हिसाब-किताब  रखने  की  क्या  प्रणाली  अपनाई  जाती  है  ?

 श्री  go  do  सेठी  :  यह  समिति  हिसाब  किताब  की  प्रणाली  के  संबंध  में  भी  रिपोर्ट  करेगी  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  नुकसान  की  वास्तविक  राशि  कितनी  है

 wit  क्या  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  एकाउंटेंसी  प्रणाली  अभी  तक  लागू  नहीं  की

 गई

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  (at  चि०  सुब्रह्मण्यम  मेरे  पास  तीन  इस्पात  संयंत्रों  के

 संबंध  में  तीन  वर्षों  ey &—& o;  EK 0-2  शौर  ES  १-६२  के  ग्रां कड़े  जहां  तक  रूरकेला

 का  संबंध  कुल  नुकसान  WY"  ६४  लाख  रुपये  का  भिलाई की  ६४  ६६  लाख  रुपये  दुर्गापुर

 की  ४२  ५१  लाख  रुपये  ।  विभिन्न  कारण  बताये गये  परन्तु  मुख्य  कारण  लदान  संबंधी  है  ।  यह

 नुकसान  कम  लदान के  कारण द्र  है  ।  समिति  इसकी  जांच  कर  रही  है  कौर  जब  समिति
 रिपोर्ट  देगी  तो  ag  प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  इस  प्रकार  नुकसान  न  हो  ।  परन्तु  मेरा  विचार यह  हैਂ

 |
 कि

 १९६२-६३  में  यह  नुक्सान  यथासंभव  बचाया  गया  है  परन्तु  मैं  सही  प्रांकड़े नहीं दे नहीं  दे  सकताः

 &

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  वित्त  मंत्रालय  के  व्यय  विभाग  ने  हिन्दुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  के  १९६१  शौर  १९६२  के  बीच  के  नुकसान  का  अनुमान  १९  करोड़  रुपये  लगया
 कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाया  है  कि  यह  नुकसान  क्यों  हा  र  स्थिति  को  सुधारने

 का  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 fait  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 यह  oat  कच्चे माल  और  उससे  संबंधित  नुक्सान के  बारे  में  है  ौर

 माननीय सदस्य  इस्पात  संयंत्रों के  संचालन  के  बारे  में  सामान्य प्रदान  पूछ  रहे  हैं  ।  परन्तु  मैं  माननीय

 सदस्य  को  यह  विशवास  दिलाता  हूं  कि  VETR—-GF  में  कार्य  में  काफी  सुधार दे  है  कौर  r&y  3—-<¥.

 में  कौर  भी  सुधार  होगा
 ।

 fet  मुरारका :  कया  इस्पात  संयंत्रों के  स्टोर  की  जांच  कराई  जाती  ]

 tat  बची  मैं
 जांच  संबंधी  ब्यौरा  देने  में  wae हूं  परन्तु यह

 देखा  गया है
 कि

 जांच  कराई  जाती  है  गौर  उसी  के  परिणामस्वरूप ये  कमियां पाई  गई  हैं  ।  परन्तु मैं  वास्तविक  झ्रांकड़े

 नही ंदे  सकता हुं  ।

 श्री बड़े
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  रा  मंत्री  रियज
 का

 लास  बताया गया
 शासन

 के  पास  जो  इन् फर्मे दान  उस  के  अनुसार वह  लास  होने  का  क्या  कारण  है
 ।

 क्या  उसका  कारण
 चोरी

 है  या  कप्तान है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  मैंने  कहा  था  वहू  समिति  नुक्सान  के  कारणों  की  जांच  करने

 के  लिये  नियुक्त  की  गई  है  ।  जब  तक  समिति  रिपोर्ट  न  दे  मैं  नहीं  कह  सकता
 कि  उसका  कारण

 करप्शन

 है  या  नही ं?
 ed  a कि  जा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  शिव  नारायण  :  जो  कमेटी  जांच  के  लिये  एप्वायंट  हुई  क्या  उसमें  कोई  गजेटिड

 सर  भी  जांच  के  लिये  मुक़र्रर

 श्री  fao  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  पास  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  नही ंI

 fart  जोखिम  आल्वा  :  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  हिसाब  किताब  की  कया  प्रणाली  है  कौर

 क्या  लेखांकन दल  इतना  सक्षम है  कि  उसमें  उत्तरोत्तर सुधार  कर  सकें  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  हम  उसे  सुधारने  का  प्रयत्न कर  रहे  परन्तु मेरा  विचार  है  कि

 हमारे  लेखांकन  कर्मचारी काफी  योग्य  हैं  ait हम  उचित  तरीके  अरपना  रहे  हैं  ।  यह  ठीक  है

 कि  उसमें  अर  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिये  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  माननीय  मंत्री  ने  श्री  हेम  बरुआ  के  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर

 में  बताया कि  कम्पनी  का  सामान्य  नुकसान  g&  करोड़  रुपये  के  लगभग  है  परौ  जिन  स्टोर्स  का

 कोई  लेखाजोखा  नहीं  है  उनको  उसमें  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  क्या  इसका  मतलब

 यह  है  कि  स्टोंस  ar  उचित  लेखाजोखा  न  होने  से  हमें  जो  नुकसान  sas  ae  हिन्दुस्तान  स्टील के

 सामान्य  नुकसान  के  अतिरिक्त  है  कौर  मुझे  ज्ञात  हुआ है  कि  वह  १९  करोड़  रुपये  नहीं  बल्कि  ४०

 करोड़  रुपये  है  ।

 महोदय  :  इस  प्रदान  में  हमारा  संबंध  केवल  स्टाक  संबंधी  नुकसान  से  है  समस्त  नुकसान

 से  नही ं।

 पथी  रामनाथन  चेट्टियार  :  भ्रष् यक्ष  आप  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामलों
 पर  श्रनुप्रक  प्रद

 पूछने  की  अनुमति  नहीं दे  रहे  है
 ।

 मैं  पहले  पूछे  जा  चुके
 प्रश्न

 का  ही  निर्देश  कर  रहा  हूं
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता हूं  प्रौढ़  सभा  भी  यह  जानना  चाहेगी कि  स्टोर  का  उचित  लेखाजोखा न  रखे

 जाने  से
 जो  नुकसान  सराहे  वह  सामा-य  नुकसान  में  सम्मिलित  है  या  उसके  अतिरिकत  है

 ?

 थी  fao  सुब्रह्मण्यम  :
 कुल  नुकसान में  कारखाने  को  हुआ  समस्त  नुकसान  शामिल

 Tat  रामनाथन  चेट्टियार  :  यदि  ऐसा  है  तो  उचित  लेखा  जोखा  न  रखे  जाने  के  कारण  स्टोर्स

 में  कितना  नुकसान  eat  ?

 अरब  हम  लेंगे  ।

 रुस  को  का  संभरण

 (  श्री  प्र०  चक्रवर्ती  :

 |  श्री  श्रोंकारलाल  बेसदा  : TFL LER.

 श्री  प्र०  न  बर्द

 |  श्री  राम  यादव
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  SMT  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  रूस को  अफीम  भेजने का  ठेका  किया  है  ;

 यदि  तो  कब  ate  ठेके  की  दात  क्या

 मूल  अंग्रेजी में
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 क्या  ४  FERR  को  रूस  को  विमान  से  २०  टन  अफीम  भेजी  गई  है  ;  कौर

 दोष  मात्रा  कब  भेजो  जायेंगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 ही  ।

 २१  १९६३  को  राज्य  व्यापार  निगम  तर  वो  ०  मास्को

 के  सोच  सत्तर  मैट्रिक  टन  जिसका  मूल्य  लगभग  vo  लाख  रुपए  भेजने  के  लिए

 ठेका  हुमा  था  |

 2%,  ३  ग्रोवर  ४  १६६३  को  फोन  बराबर  किश्तों  में  २०  ates  टन  अफीम

 हवाई  जहाज  द्वारा  भेजो  गई  थी  ।

 दोष  ५०  मीट्रिक  टन  उफान  में  से  ३०  मीट्रिक  टन  ३०  १९६३  तक

 शेष  २०  म/ट्रिक  टन  इस  वर्ष  को  तारों  तिराहों  में  भेजो  जानी  है  ।

 श्री  प्र०  to  इस  सौदे  से  कितनी  विदेशो  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ?

 fat  मनु भाई  दाह  :  लगभग  vo  लाख  रुपए  की  |

 श्री  प्र०  रं०  चक्रवातों  :  भारत  से  कौन  कौन  से  देश  अफीम  मंगाते  हैं  कौर  उनकी  तुलना

 में  विमान  सौदे  का  मूल्य  कैसा  है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  श्न/मान्‌,  वे  ग्रंतर्राष्ट्रीय  शर्तें  हैं  ।  हम  संसार  के  aTa  सभी  देशों

 को  लगभग ४  '  ५  करोड़  रुपए  को  प्रयोग  प्रजाति  हैं  ।  यह  सौदा  केवल
 Vo

 लाख  रुपए  का  है  ।

 श्री  प्र०  चल  बुरा  :  क्या  इस  सौदे  से  भारत  कौर  रूस  के  सोच  व्यापार  विकास  के  नये

 रास्ते  खुलते  हैं  we  यदि  तो  सरकार  ने  इस  बात  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि  उस

 देश  को  अच्छे  किस्म  को  वस्तुयें  भेजो  जायें  ?

 श्री  मनु भाई  जाह  :  प्रत्येक  वस्तु  से  व्यापार  में  वृद्धि  होतो  wag  से  भो  वैसा  होता  है  ।

 थ्रो  प्रोंहारनाल  बैरवा  :  जो  फोन  रहो  है  उसका  जो  रेट  है  वह  हमारे  यहाँ  के

 कन  है  या  ज्यदा  है  जोर  अपार  कम  या  ज्यादा  है  तो  क्रिया  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  वह  फक  तब  पड़ता  है  जब  इंटरनेशनल  प्राइसिस  का  इवैल्यूशन  होता

 कई  बार  दाम  बढ़  जाते  हैं  त्र  कई  बार  कभ  हो  जातें  हैं  ।  वे  ५ वर  करते  हैं  ।

 श्री  श्रॉंकारलाल  बैरवा  :  कितना  फक  रहता  है  ?

 श्री  मदुराई  झा-अ  साढ़े  तात  परसेंट  का  फर्क  है  ।  लेकिन  करो  को  पंद्रह  परसेंट  ज्यादा

 भी  अता  है  ||

 श्री  wat  fas  क्या  यह  ग: ॥  निर्वात  काय  क्रम  उत  विमिन  श्रंतर्राष्ट्रीय  करारों  के  सर्वथा

 अनुरूप  है  जो  हमने  भूतपूर्व  लग  ais  नेशन्स  के  तत्वावधान  में  किये  थे  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  हाँ  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  चूंकि  सोवियत  रूप  से  कालें  मिक्स  की  दिक्षा  के  श्रतुसार  घर्म  को

 बहिष्कृत  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  वह  जनता  के  लिए  शरीम  के  समान है  अतः  क्या  भारतीय

 शअ्रफोम  उसकी  कमी  को  पुरा  करेगी

 oem  महोदय
 :

 यह  wea  सोवियत रूस  से  पूछा
 जाना  चाहिये  ।

 श्री  काफ़ी  राम  गुप्त :  यह  जो
 ७०

 टन  प्रकार  रशिया  को  भेज  जा
 रही  इस  में  से  २०

 टन  भेज  भिदो दो  गई  है  ग्रोवर  यह
 जो

 समझौता  हुआ  है  स्थायी  रूप  से  हुआ  है  या  यह
 केवल  way

 के  लिए  म्रस्थायी  है  ?

 श्री  मन भाई शाह दाह  :  यह  तो  क  के  लिए  है  ।  यह  ween  हमारी  एक्सपोर्ट बल  श्राइटम है  ।

 पैदावार इसको  यहाँ  होत  इस्तेमाल हम  यहाँ घटा  रहे  इस  लिए  बाहर  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  गोविन्द  दास  क्या  पुराने  चीन  के  म्यूजिक  रूस  ने  भी  अफीम  खाना  शुरू  किया  है

 और  क्या  ऐस  हालत  में  पुराने  मालवा  के  इलाके  में  जो  फिर  की  खेती  होती  उसको

 फिर  से  करना  शरू  कर  दिया  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  दोनों  के  स्वभाव  का  मुकाबला  करना  चाहते  हैं

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जब  बड़े  बड़े  देशों  से  नेगोदियेशंज़ होती  तो  उसको  ज़रा  सीरियसली

 लिया  जाना  चाहिये  |  इससे  एलक्लायड  बनता  ड्रग  बनता  है  ।  अफ/मच।  जिस  तरह  से  अफीम

 का  इस्तेमाल करते  उस  तरह  से  वे  इसका  इस्तेमाल  नहीं  करते  हैं  ।

 fat  दी०  बच्  फार्मा  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  अफीम  की  खेती  के

 भूमि  को  कम  किया  जाए  कौर  यदि  तो  सरकार ने  लोगों  को  aaa  सेवन  करने

 से  रोकने  के
 लिये  कया  किया  है  ?  इसके  अतिरिक्त  यदि  देश  में  aaa  इतनी  मात्रा  में  होती

 के  निर्यात  को  जा  सके  तो  वह  चोरों  छिपे  हमारे  देव  में  क्यों  लाई  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनका  मुख्य  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  यदा पाल  सिंह  :  रदिया  से  इस  तरह
 की

 कोई  गारंटी  क्या  ली  गई  है  कि  यह  जो  अफीम

 भेज  रहे  हैं यह  cea  के  रास्ते  चान  तो  नहीं  चली  जाएगी
 ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  शरीर  प्राइड
 |

 शी  सरजू  पाण्डेय :  यह  जो  श्रफीम  भेजी  जा  रही  है  यह  गाज़ीपुर
 की  प्रकार

 फैक्ट्री  से
 मेजी  जा  रही  है  या  रा  अफीम  भेजी  जा  रही  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  अलग  प्लग  जगहों  पर  dea  बोर्डे  श्राफ  रेट  भू
 के  कंट्रोल  के  नीचे

 बहुत  सी  फैक्ट्रिज  हैं  कौर  रा  झ्रफीम
 भी

 कोलैप्स  की  जाती  है  खेतों  में  से  ।  सब  को  मिला  कर  भेजा

 जाता है  ।

 मूल  dist  में
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 शिराज़ुद्दीन  एण्ड  कम्पनी

 1*११६४.  श्री  सुरेन्द्र  नाय  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  CY  श्कील  १९६३

 के  तारांकित  प्रश्न  932.0  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यड़  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिराजुद्दीन  एण्ड  कम्पन  उत  फर्मों  में  से  एक  है  जिनका  सम्बन्ध  किसी  भो

 to  ३३  करोड़  रु०  के  मूल्य  के  वस्तु  विनिमय  के  ११  सौदों  शर  ६'  २४  करोड़  रु०

 के  मलय  के  अन्य  सौदों  से  था

 यदि  जिन  वस्तु ग्र ों  के  लिए  इस  फर्म  को  अनुमति  द  गई  थी  वे  कितने  मूल्य  को

 dived  बल  er  aye

 क्या  इसे  फर्म  को  मांगने  रिस्क के  लिये  वरीयता दो  थी  पौर  यदि  तो

 अन्य  फर्मों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मं

 मालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  (*)

 नहीं  ।  सिराजुद्दीन एण्ड
 कम्पन  का  FERI—-|KR  में  किये  गये  वस्तु-विनिमय  सौदों  से  कोई  संबंध

 नहीं  था  ।  परन्तु  उस  फर्म  ने  PERR—-E3 FA में  १९६२-६३  के
 पहले  अनुमोदित कुछ  वस्तु विनिमय

 सौदों  कौर  नकद  बिजलियों  के  संबंध  में  कुछ  मांगने  वयस्क  ौर  क्रोम  वयस्क  भेजो  थो  ।  दो

 फर्मों  कौर  से  मौतें  सिराजुद्दीन  एण्ड  ने  १०,७९९  टन  मैंगनीज  वयस्क  भजा  थो  जिसका

 मलय  १३.५  लाख  रुपए  है  ।

 कौर  wet  at  नहीं  उठते  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  एक  वर्ष  में
 जो

 लगभग  ५३१  करोड़  रुपए  के  मैंगनीज  वयस्क  का  निर्यात  किया  गया  था  क्या  उसमें  से

 श्राघकाँश  सरोद  मास  सिराजुद्दीन  एण्ड  कानों  से  गई  थ  ?

 श्री
 मनु भाई शाह

 :  मैंने  यह  तो  बताया  था  |  उस  फर्म  का  YERR—-| A  के  वस्तु विनिमय

 सौदे  से  प्रत्यक्ष  गई  संबंध  नहीं  अनप  सौदों  यद्यपि  उनका  प्रत्यक्ष  संबंध  नहीं

 तीसरे  पक्ष  पालि दो  HAT  द्वारा  20,8
 a

 टन  मेंगनं/ज  ग्राहक  खरदा  गया  था  जिसका  मलय

 '।  लाख  रुपए है  |

 श्री
 सुरेख नाथ

 द्विवेदी  :  pur  यह  सच  है  कि  इस  फर्म  को  पूर्वी  योरपं/य  देशों  में  मैंगनीज

 श्रमिक  का  व्यापार  करने  को  अनुमति  गई  जबकि  उस  पर  राज्य  व्यापार  निगम  का  एकाधिकार है
 ?

 पत्नी  सुभाष  शाह  :  यह  संस्था  भिन्न  प्रदान  है  ।  मेंगन/ज  अयस्क  कोई  भा  बेच  सकता  गे

 सरकारी  नौवहन  समवाय  भ  ।  उस  पर  कोई  एकाधिकार  नहीं है  परन्तु  हाल  के  वर्षों  में  मैंगनीज

 के  विश्व मूल्य  के  कारण  अधिकांश  सौदे  राज्य  व्यार  निगम  के  द्वारा  दर्जे  किये  जाते  हैं  ।

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती :  मैसेज  face  एण्ड  कम्पन  व्याप  रिक  क्षमता  कितनों है
 ?

 क्या  यह  भारत  की  मेंगनीज  वयस्क  को  बड़ी  कम्पनियो ंमें  नहीं  है
 ?  कया  भारत  में  उससे

 ae  बड़ी  कोई  मैंगनीज  कम्पन  है
 ?

 fat  सव भाई  शाह  :  मेसर्स  frog  ia  एण्ड  कानों  भी  अन्य  कंपनियों  में  से  एक  है  ।

 रेण  aaa  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्य  मेसर्स  सिराजुद्दीन  एण्ड  कम्पनी  बड़ो

 aoa’  में  से  है  ।  इसका  निर्दिष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मल  अंग्रेजी
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 par  सुभाष  दाह  :  छोडे  बड़े  का  प्रश्न  उत्पन्न  हो  नहीं  होताਂ  ।  वह  भी  मैंगनीज  अयस्क  को

 व्यापार  करन  वाली  एक  कम् पतो  है  ॥!

 पढ़ो  स०  मो०  बनो  :  कया  सरकार  मैसेज  raeUAS TT  एण्ड  के  सथ  हुए  विभिन्न

 सौदों  से  संबंधित  कागजात  द्वारा  किये  गये  पत्र  व्यवहार  को  सम्मिलित  सभा  पटल

 पर  रखने  को  तैयार  है  ताकि  इस  सभा  द्रोह  जनता  शिक्षकों  दूर  हो  सके  ?

 +श्री  सुभाष  इसमें  अशंका  करने  को  कोई  बात  नहीं  है  क्योंकि  उस  फर्म  ने  कोई  गल्त

 काम  नहीं  किया है  ।  फर्म  के  लिये  ठेका  किया  था  जिसे  स्वाति  सिल  हैं  ।

 Cs
 pal हेम  बरमा  :

 क्या  यह  सच  है  कि  निकट  भूतकाल में  खान  नौ र  ईंधन  मंत्रालय  द्वारा तेल  तथा

 आपका  क  गैस  अपयोग  के  लिए  मशीनों  के  आयात  के  लिए  सिराजुदीन  एण्ड  को  सिंद्धान्त  का

 गई  थो  दौर  वह  अज्ञात  उस  फर्म  के  मैंगनीज  अयस्क  के  बदले  में  क्रिया  जाना  था  ?  यदि  ऐसा

 है  तो  क्या  यह  सच  है  कि  वस्तु विनिमय  सौदों  का  झ्र तुम ति  केवल  इस्पात  के  बदले में  of

 बो  जात  यदि  ऐसा  है  तो  व  शिष्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  मेसर्स  सिराजुद्दीन  एण्ड  कम्पन

 के  इस  प्राय ना पत्र  को  कैसे  स्वीकार  कर  लिया  ?

 ot
 |  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  क  अ्रतुमति  मैं  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  श्री  द्विवेदी  ।

 फानी  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  ने  बाया  कि  मेस

 सिराजू  दन  एण्ड  कम्पन  से  जो  भ
 '
 खरीद  क  गईं  थीं  वे  १६६२-६३  से  पहले  प्राप्त  प्रार्थनापत्रों  पर

 को  गई  क्या  इत  खराद  को  मंजूर  देते  समय  भारत  सरकार  को  यह  नहीं  मालूम  था  कि

 इस  फर्म  सीमा  शुल्क  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  gue  में  तलाश  लो  गई  ?

 श्री  सुभाष  इसके  बारे  में  मैं  पहले  भी  बचता  चुका  हं  ।  मैसेज  सिराजुद्दीन  एण्ड

 कम्पती  उन  व्यक्तियों  में  से  हे  जिन्होंने  वत् तु विनिमय  समझौते  wie  मेंगनीज  भ्रामक  के  निर्यात  में

 ऋचि  ली  थी  ।  वे  वैसा  कर  सकते  हैं  ।  जब  हमें  यह  पता  चला  कि  हाल  में  ३०

 WER  को  सीमा  शुल्क  श्रधिकारिययों  ने  छापा  मारा  था  तो  सरकार  ने  सब  सम्पत्ति  से  वस्तु विनिमय

 को  ठुकरा  दिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  मतभेद  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 लय  का  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  विभाग  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  प्राधिकारी  है  न् ग्रार  उसने  वह  प्रस्ताव

 ठुकरा  दिया  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मैंने  PExE  का  जिक्र  किया  था  are  मंत्री  जी  १९६६३  कीं  बात

 कर  रहे  हैं  ।  यह  are  है  कि  १९६३  में  खान  ग्रोवर  ईधन  मंत्रालय  ने  उस  ही  सिफारिश  की  म्यार  उन्होंने

 उसे  ठुकरा  दिया  ।  परन्तु  PEE  के  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति है  ?

 Taft  मनु भाई  ्  जहां  तक  १९५६  का  सम्बन्ध  है  वह  oH  छोटी  सी  बात है  ।  जिस  प्रकार

 अन्य  जांचें  हैं  वैसी  हो  बह  भीਂ  थी  ।  जब  तक  कोई  नियमित  रूप  से  गलती  न  करे  ग्रोवर  अदालत

 द्वारा  अपराधी  न  ठहराया  जाये  तब  तक  कोई  कारवाई  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 tat  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सच  है  कि  खान  तथा  ईधन  मंत्रालय  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस

 आयोग  के  लिए  महीनों  के  आयात  के  लिए  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  मेसर  सिराजुद्दीन  एण्ड

 कम्पन  की  की  थी  कौर  वह  अरयात  उस  फर्में  के  मेंगनीज  वयस्क  के  बदले  में  किया  जाना

 था  जोर  यदि  तो  क्या  सरकार  की  यह  स्वीकृत  नीति  नहीं  है  कि  वस्तु  विनिमय  सौदे  की  अनुमति

 केवल  इस्पात
 के  बदले  में  हीਂ  दी  मेंगनीज  वयस्क  के  बदले  में  नहीं  ?  यदि  एस  है  तो

 ac  rele  mn  a  ane  emcee न  ae  ou  es  कन  ee  ननणफकथनणण

 tae  ats  में
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 पूश्रध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  माननीय  सदस्य  प्रश्न  में  इतनी  सारी  बातें  लए  हैं

 कि  उसका  उत्तर  दिया  जाना  संभव  नहीं  ।

 श्री  हेम  बरसा  :
 मैं

 संक्षेप  में  ही  बताए  देता  हूं
 ।

 क्या  खान  तथा  ईंधन  मंत्रालय  ने  फरवरी

 अथवा  arse  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  इस  फर्म  के  मेंगनी  ज  वयस्क  के  बदले  में  मशीनों

 विनिमय  के  लिए  एक  प्रार्थनापत्र  की  सिफारिश  की  थी  कौर  यदि  तो  उसका  क्या  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 मैं  सभा  की  जानकारी के  लिये  यह  बता  देना  चाहता  हूं

 कि  प्रक्रिया इस
 प्रकार  है  कि  कोई  भी  मंत्रा लय  अ्रथवा  सरकारी  विभाग  अथवा  कोई  गैर-सरकारी  प्राधिकारी  अथवा

 फर्म  वस्तु  विनिमय  सौदे  का  प्रस्ताव  कर  सकता  नत  वस्तु  विनिमय  सौदे  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 इसका  कोई  नहीं  है  कि  उसकी  कौन  सिफारिश  करता  है  अथवा  उसे  कौन  भेजता  है  ।  वह  प्रस्ताव

 हमारे  पास  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  भेजा  था  ।  विभिन्न सुत्रों  से  कितने  भीਂ  प्रस्ताव

 सकते हैं  ।  मैं  सभा  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  वस्तु  विनिमय  सौदे  केवल  इस्पात  केਂ

 लिये ही  नहीं  होते  हैं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  ।  मेरे  पास  एक  सुची  मौजूद  है  जिसमें

 ag  दिया  gat  है  कि  मेंगनीज  वयस्क  के  बदले  में  अमोनियम  अखबारी  लकड़ी  की

 लम्बे  रेशे  वाला  धागा  कौर  इस्पात  तथा  मशीनों  की  शभ्रनुमति  दी  गई  है  ।  इसलिये

 यह  कहना  गलत  है  कि  में  गनी  ज  वयस्क  के  बदले  में  मशी  नें  मंगाने  का  प्रस्ताव  नियमित  द  इस  प्रकार

 की  गलत  धारणा  नहीं  उत्पन्न  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बता  देना  चाहता  हुं

 कि  जो  कुछ  भी  gar  वह  सर्वथा  वैध  है  ।  समस्त  सरकार  एक  इकाई  के  रूप  में  कार्य  करती  है  ।

 श्र  यह  विभाग  वस्तु  विनिममय  सौदों  के  प्रस्ताव  मंजूर  करतਂ  है  ।  फर्म  की  वर्तमान  स्थिति  संदिग्ध

 होने  के  कारण  ही  वस्तु  विनिमय  सौदे  का  प्रस्ताव  ठुकरा  दिया  गया  |

 महोदय : श्रगला प्रदन । अगला  गश्त

 कपास  का  निम्नतम  मलय

 +

 १११६४.  sat  प्र०
 च् ०  :

 ‘Lat  श्रॉकारलाल  किर बरवा  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कपास  का  निम्नतम  मूल्य  बढ़ाने  का  है  ;

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;  ate

 इसके  क्या  कराण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया गया  ।

 विवरण

 सरकार ने  हाल  में  ही  ares  जरीला  किस्म  की  २४५/३२”  कपास  के  न्यूनतम

 मूल्य २८  २०  रुपये  प्रति  क्विंटल  १००  रुपये  कैन्डी  )  बढ़ाये  हैं  तथा  इसी  के  अनुसार  wea  किस्म

 कीं  कपास
 के  न्यूनतम  मूल्य भी  बढ़ा  दिये  बढ़े  हुए  न्यूनतम  मूल्य  आगामी  मौसम

 (28&&3-€¥)

 में  लागू  होंग े।

 मल  sit



 १३  @oay  शप्

 न्यू  नतम  मूल्य  इसलिये  बढ़ाये  गये
 हैं

 जिससे  बाजार  भाव  की  तुलना  में  यह  श्र  धिक  वास्तविक

 हो  जायें  तथा  किसान  में  सुरक्षा  कीਂ  भावना  लाने  के  कारण  वह  कपास  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 प्रोत्साहित  हों

 कृत्रिम  रबड़  के  कारखाने

 श्री  मसणियंगाडन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कृत्रिम  रबड़  का  उत्पादन  करने  वाले  किसी  कारखाने  ने  उत्पादन  आरम्भ  कर

 दिया है  ;  शौर

 यदि  तो  उत्पादन  कब  से  आरम्भ  होगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :
 ait  नहीं  परन्तु

 चालन  परीक्षण हो  रहा  है  ।

 ora है  कि  उत्पादन  एक  महीने तक  होने  लगेगा  ।

 श्री  सणियंगाडन
 :  लाइसेंस  वाली  फ़ैक्टारियों की  कुल  क्षमता  क्या  है  तथा  इन  फ  पटरियो ं:

 at  स्थापना  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  ?

 fat  हारना
 :  इस फंक्टरीਂ  की  क्षमता  २०,००० टन  छमाहीਂ  अनुमानित  शभ्रावश्यकता

 ¥Yo,ooo  से  Yo,o00  टन  के  लगभग है
 ।

 कोई  प्रस्ताव  क्षमता  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  नहीं

 है

 श्री  सणियंगाडन  :  क्योंकि  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  कौर

 बोर्ड
 भी

 रबड  बागानों  का  विकास
 करने

 के
 सम्बन्ध

 में  कार्यवाही  कर  रहा  है  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  इन  फैक्टरियों  को  लाइसेंस  देने  में  रबड़  बोर्ड  का  परामर्श  उत्पादन  होने  वालीਂ  प्राकृतिक  रबड़

 की  मात्रा के  सम्बन्ध  में  तथा  कृत्रिम  रबड़  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  लया  गया  था  |

 श्री  कानूनगो  :  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ।  तुरन्त  तथा  भविष्य में  भी

 कृतिम  tas  की  मांग  बनी  रहेगी  |

 पन्नी  ब्रज बिहारी  मेहरोत्रा  :  जो  फैक्टरी  रबर  की  बरेलीਂ  में  बनने  वाली  है

 उसका  बनना  कब  पूरा  होगा  उसकी  कितनी  क  पेसि टी  होगी  ?

 श्री  कानूनगो  :  ३०,०००  टन  |

 1  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  सरकार  की  क्रीम  रबड़  बनाने  के  कारखाने  बनाने  की  कोई

 योजना  है  तथा  कृत्रिम  रबड़  के  मूल्य  प्राकृतिक  रबड़  की  तुलना  में  कम  होते  हैं  प्रिया  ज्यादा  होते  हैं
 ?

 fart  कानूनगो  :  कोई  कारखाना  नहीं  है  ।  पहले  कारखाने  में  एक  महीने  तक  उत्पादन  होने

 वाला  है  ।  यह  सभी  रेने  wet  नहीं  उठते  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मेरे इसी  प्रकार  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कुछ  समय  पहले  माननीय  मंत्री  जी

 ने  बतलाया  था  कि  बरेली  में  जो  कृत्रिम  रबर  का  कारखाना  है  उसमें  प्रभी  ट्रायल  प्रोडक्शन हो  रहा

 मे

 जागना  बहिरा  हैक  मतों  nates  re  शुक  दो  TAT

 |

 पमल मंग्रेजी
 में
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 को  कानूनगो  :  वही  तो  जवाब  में  बताया  गया  था  कि  ae  ट्रायल  प्रोडक्शन  वहां  हो  रहा  है

 शर  एक  महीने  में  प्रोडक्शन  ठीक  से  शुरू  हो  जायेगा  |

 ऑद्योगिक  लाइसेंसों  का  चारों  किया  जाना

 1*११६७.  डा०  सरोजिनी  महिषी  :
 an  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 tea  में  नपे  उपक्रमों  के  लिये  कितने  ग्रौयोशिक  ला  इसे  जारीਂ  किये  गये

 और

 fra  उद्योगों  में  तीतरी  योजना  को  परों  लक्ष्य  क्षमता  के  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  हैं  ?

 वाणिज्य  तवी  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  द  I

 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  O-~—FRG¥/ER  |

 गया  सरोजिनी  महिषी  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  मालूम  होता  है  कि  लाइसेंस

 ४६  नये  उपक्रमों  को  दिये  गये  हैं  ।  यदि  ये  लाइसेंस  इन  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिये  जब  तक  दिये  गये

 लाइसेंसों  के  प्रतिष्ठित  दिये  गये  हैं  तो  क्या  श्री  बारों  कागज  के  पति  रित  उत्पादन  से  अखबारी  कागज

 में  संभरण  पर  प्रतिबन्ध  को  हटाने  में  सहायता  मिलेगी

 पत्नी  कानूनगो :  श्रीकांत  लाइसेंसों  की  क्रियान्विति हो  रही  है  ।  परन्तु  इस  बीच  मांग  भी

 बढ़ती  जा  रही  ह हर  छठ  मद्दी ने  हम  तथा  पित  क्षमता  तथा  मांग  का  पुनरीक्षण  करते  हैं  तथा  लाइसेंस

 दी  जाने  वाली  तथा  लाइसेंस  न  दी  जाने  वाली  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन  करने  की  व्यवस्था  बता  देते  हैं  ।

 सरोजिनी  महिला :  ती  परी  पंचवर्षीय  योजना  की  ण पर्ण  लक्ष्य  क्षमता  कुछ  उघोगों  को

 री  की  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता हं  कि  सरकार  कमों  तथा  तकनीकी  जानकारी के  गर नार कके के

 लिए  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  झावर्यक  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  जा  रही  है
 ?

 ्रो  कानूनगो  :  जब  भी  कभी  पर्याप्त  क्षमता  का  लाइसेंस  दिया  गया  तभी  हमने  इसका

 पुनरीक्षण  किया  ग्राम  जानने  का  प्रयत्न  किया  कि  उत्पादन  शीघ्र  होने  लगेगा  ।

 श्री  तुलसीदास  जाधव :  यह  जो  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  इंडस्ट्रीज  के  लिये  ते  इस  लिये  दिये

 ते  हैं  कि  सब  जगहों  पर  उनका  फैलाव  उन  का  सही  बटवारा  कि  कहीं  कम  दिये  जाते

 हैं  wit  कहीं  ज्यादा  दिये  जाते  हैं

 श्री  कानूनगो  :  हज़ारों  पालिसी  डिसेंट्रलाईजेशन  की  है  कौर  जो  बीवी  एरीज़  हें  उन  पर

 खास  तौर  से  ध्यान  दिया  जाता है  ,  लेकिन

 यह  उघोगों पर  ग्राघारित  कुछ  स्थान  कुछ  उद्योगों  के  लिए  सुविधाजनक  होते हैं

 श्री  पकाने  आल्वा  :  तीन  वस्तुओं  १९  २६,  तथा  VW  फ्लोर सैट  कास्टिक

 तथा  साबुन  के  लिए  लाइसेंस  क्यों  दिये  गये  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो  :  क्योंकि  मांग  बढ़  रही  है  ।
 PEE नाना  ones  क  ह  फानन ge

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  भागवत झषा  श्रीपाद  :  कया  यह  सच  है  yy  १९६२-६३  में  से  दिए  गए  अधिकांश  लाइसेंस

 पुरानी  फर्मों  को  di  दिए  गए  थे  तथा नई  फर्मों  को  बहुत  कम  दिए  गए  थे
 ?

 कानूनगो  :  इस  wea  का  उत्तर  दिया  जा  चुका है  प्री  सुची  सभा  तथा  जनता  के

 सामने है  ।

 भागवत  झा  ्ाज्ाद  FERR  की  नही ंहै  ।  हम  मंत्री  से  जानना  चाहते हैं

 नं थ्रो  कानों  १९६२-६२
 के  झ्रांकड़े

 प्र
 घान  मंत्रो  सभा  को  बता  चके  हैं  ।

 इक़बाल  सिंह :  नई  फर्मों को  कितने  लाइसेंस  fire  गए  हैं
 ?

 fat  कानूनगो :  ae  प्रधान  मंत्री  द्वारा
 दिए

 गए  वक्तव्य  में  संभवतया २७  तारख  को  सभा

 में  बताये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  स०  मो ०  बनों  ध्यान  दिलाने  की  सुचना  का  उत्तर  देते  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  था

 fa  दिए  गए  ४०००  लाइसेंसों में  से  १६३  अथवा  १६४ छः  बड़ी  फर्मों  को  दिए  गए  थे  ।  द  ३७००

 कितने  धन  के  तथा  १६२३  कितने घन  के  हैं
 ?

 tat  कानूनगो  :  मेरे  पास  झ्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 गश्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी
 :

 मेरे  yea  का  ठीक  उत्तर  नही  दिया  जा  रहा  है  ।

 महोदय :  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  पत्र  लिखें  मैं  मंत्री  से  जान  हरो  उपलब्ध

 करा  दूंगा  ।

 अल्प  सूचना  प्रशन  WTe  उत्तर

 स्वीडन  के  साथ  व्यापार-करार

 a

 को  महा नन्द

 अस्त  सुचना  प्रश्न  सख्या  ११  श्री  नसीहत  रेडडी

 |  श्री  सेझियान

 Se  ae wd
 |

 at  रा  जार स

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि  हाल में  न  के  साथ  एक  te4aT  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर

 किए गए  हैं  ;

 )  यदि  तो  इस  करार  के  श्रन्तगंत  कौनसी  वस्तुएं  मंगायी  जाएंगी  ;

 क्या  कुछ  बिजली  का  सामान  श्र  ड्रिलिंग  उपकरण  भी  जो  भारत  में  बनाए  जाते  हैं

 मंगाए  जाने  का  विचार है  ;  aix

 यदि  तो  इसके  कया  कारण
 हैं  रह  इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खड़े  होगी  ।

 पश्चात  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रदान  अंग्रेजी  में  पढ़ा  गया  1)
 on

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हेम  बरुआ  :
 मेरा  औचित्य  प्रदान  है  ।  अध्यक्ष  प्रशन  नहीं  पूछ  सकता  है  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  wet  नहीं  पूछा  माननीय  सदस्य  की  आवाज  मंत्री तक  नहीं  पहुंच

 रही  थी  इसलिए  मैंने  उसे  पढ़  दिया  है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 झापस में  सरकारों का  द्विपक्षीय  व्यापार  करार  नहीं  टुद्मा है है  ।  परन्तु  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वे डन  की

 HAT ए  ०  बी ०  से  ७-३-१९६३  को  एक  सम्पर्क  करार  किया  है  कि  ६-३२-१९६४  तक ए  क

 वर्ष के  लिए  १४५५  लाख  रुपये  की  वस्तुयें  स्टेशन  जाय  TAT  इतने  ही  रुपये  की  भारत  तार  ।

 राज्य  व्यापार  निगम/सुकाब  करार  के  अधीन  निम्नलिखित  वस्तुभ्नों  का  प्रख्यात  करने

 का  विचार  है

 १.  चम्बल  परियोजना  मशीन  ३४  लाख  रुपये

 २.  लिंग  उपकरण  समेत  मशीन  ६०  लाख  रुपये

 ३.  बाल  gator  ३४५  लाख  रुपये

 विशेष  इस्पात  २४  लाख  रुपये
 ललना  भ्

 PAR  लाख  रुपये

 ee

 तकनीकी  विकास
 महानिदेशालय  द्वारा  देसी  शिखाधार  पर  आयात  वस्तुप्नों  को

 छूट  दे  देने
 पर  तथा  सक्षम  अधिकारियों  द्वारा  राष्ट्रीय  अरथ  व्यवस्था

 के  लिए  आयात  अत्यावश्यक

 समझे  जाने  पर  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ह  ।

 बोकारों  कारखाना

 |  श्री  मुरारका
 :

 श्री  सुबोध  हंसना  :

 शी  प्र०  बच्  बर्रा  :

 att  कृष्णपाल fag  :
 श्री  यशपाल  fag  :

 शी  गजराज  सिह  :

 गश्रल्प सूचना प्रइन संख्या सुचना  संख्या  १२.  श्री  बड़े  :

 थी  नाथ  पाई  :

 att  विभूति  मिश्र  :

 श्री  दाजी  :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातो ं:

 |  श्री  हेम  wear :

 ।  श्री
 कमल  नाथ  तिवारी  :

 FAT  इस्पात  श्र  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कारखाने की  स्थापना  के  लिये  वित्तीय  सहा+
 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  बोकारो  इस्पात

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  निश्चित  काल  तक  स्थगित कर  देने  का  fea  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  |

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  शौर

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  को  शी  घ्  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  का  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 इस्पात कौर  भारी  उद्योग मंत्री  चि०
 :  से  २८  अप्रैल  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  में  बोकारों  सम्बन्धी  अमरीकी  इस्पात  दल  के  तकनीकी  आधिक

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  का  सारांश  संक्षेप  में  वाशिंगटन  में  समाचार  पत्रों  को  दिया  था  ।  वही  सारांश  हमने

 दिल्‍ली  में  समाचार  पत्रों  को  दिया  था  ।  भारतीय  समाचार  पत्रों  में  उस  पर  बड़ी  टीका  टिप्पणी  हुई  है  ।

 सम्भवतया  AS  उन  समाचारों  के  आधार  पर  sar  है  कि  अमरीका  ने  इस  परियोजना  पर  निर्णय  लेना

 अनिश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  करने  का  निर्णय  कर  दिया  है  ।  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध

 में  बड़ी  दिलचस्पी  दिखाई  है  तथा  यह  स्वाभाविक  भी  है  क्योंकि  बोकारो  हमारे  लिये  बड़ा  महत्वपूर्ण

 मैं  इसके  सम्बन्ध  में  खुलासा  तौर  पर  कुछ  बताऊंगा  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  ने  अ्रमरीकी  प्रेस  को  सारांश  देते  हुए  कहा  कि  अ्रमरोका  की

 सरकार  ने  बोकारो  के  प्रस्तावित  इस्पात  कारखाने  में  धन  लगाने  में  हिस्सा  लेने  के  प्रश्न  पर  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  था  तथा  उन  के  द्वारा  प्रति  निर्णय  लेने  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  निश्चित  तिथि  निश्चित

 नहीं की  गई  थी  ।  यह  भी  बताया  गया  कि  प्रतिवेदन  में  बहुत  से  प्रश्नों  के  उत्तर  हैं  परन्तु  बहुत  से  ऐसे  प्रश्न

 उत्पन्न  भी  हो  गये  हैं  जिनकी  भ्र ग्रे तर  जांच  आवश्यक है  ।  सच  यह  है  कि  बहुत  से  ऐसे  प्रश्न  उठाये  गये

 हैं  जिनकी  जांच  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  द्वारा  ही  केवल  अवश्यक  नहीं  है  भारत  सरकार

 द्वारा  भी  आवश्यक  है  ।  मैं  प्रमाणिक  अधार  पर  यह  ही  पता  लगा  पाया  हुं  कि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 अ्रभिकरण  ने  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  कि  बोकारो  पर  निर्णय  लेने  का  प्रश्न  श्रतिश्चित  काल  के

 लिए  लम्बित  कर  दिया  गया  है  जैसा  कि  कुछ  समाचार  पत्रों  में  दिया  गया  है  |

 अ्रमरीकी  इस्पात  दल  के  प्रतिवेदन  का  उद्देश्य  यह  था  कि  बोकारों  में  धन  लगाने  के  सम्बन्ध  में

 निर्णय  लेने  में  भ्रन्तरराष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  की  सहायता  की  गये  ।  प्रतिवेदन  में  संक्षेप  में  यह  बताया

 गया  है  कि  इस्पात  की  मांग  तथा  बोकारो  में  उत्पादित  वस्तु झ्र ों  क ेकारण  एक  नया  इस्पात  कारखाना

 स्थापित  होने  का  औचित्य  है  ।  उसमें  यह  प्रस्ताव  है  कि  १४  लाख  टन  के  पिण्ड  इस्पात  की  प्रारम्भिक

 क्षमता  का  आघुनिक  इस्पात  कारखाना  बनाया  जाये  जो  दो  क्रम  में  ४०  लाख  टन  का  उत्पादन  करने

 लगेंगे  |  उसने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कच्ची  सामग्री  की  श्ावश्यकताश्रों  की  भी  पुनः  जांच  की  जानी

 चाहिए  तथा  समय  पर  सम्भरण  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रतिवेदन  के
 र

 बोकारो  एक  ऐसा  संयन्त्र

 है  जिसके  पहले  क्रम  में  लाभ  नहीं  होगा  परन्तु  बाद  में  लाभ  होगा  प्रतिवेदन  में  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध

 की  समस्या पर  बल  दिया  है  तथा  सुझाव  दिया है  कि  संयन्त्र  का  निर्माण  तथा  प्रारम्भिक  चालन

 अमरीकी  तरीके  का  हो  ।
 संक्षेप

 में
 प्रतिशत  दन  प्राद्यान चय  कल ८६  है  तथा  उसमें  ऐसे  झ्रांकड़े  हैं

 जिनके  ग्रा घार  पर  अ्रत्तर्राष्ट्रीय  विकास  श्रेणीकरण  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  ले  सकता  है  ।  हमारे

 ही  समान  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  शहरीकरण  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  रहा है  ।  देखने  में  तो  ऐसा

 मालूम  होता  है  कि  अ्रनुमानित  पूंजी  लागत  अ्रघिक  है  तथा  प्रास्व॑थायें  लम्बी  लम्बी  बनाई  गई  हैं  ।  परन्तु

 यह  मामले  ऐसे  हैं  जिनका  बातचीत  के  बाद
 सन्तोषजनक  हल  निकाला  जा  सकता  है  ।

 —  ————  7"

 ्  sist  में
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 इसलिए  अभी  से  निश्चेष्ट  होने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि

 दोनों  पक्षों  की  सद्भावना  से  उठाये  जाने  वाले  अ्रथवा  उठाये  हुए  बहुत  से  प्रश्नों  का  सन्तोषजनक  हल
 निकाला  जा  सकेगा  ।

 किसी
 भी

 तरह  से  बोकारो  भारत  सरकार
 के

 लिए  बहुत  आवश्यक  है  तथा  हमने
 यह  निणंय कर  लिया  है

 संयन्त्र
 सरकारी  क्षेत्र  में  होगा

 ।
 मैं

 अदा  करता हूं  कि  हमारे  श्रमरीकी  मित्र

 इस  बात  को  समझेंगे  कौर  wae  अन्तिम  निर्णय  इसके  बारे  में  हम  को  बता  देंगे  |

 श्री  मरारका  :  क्या  बोकारो  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्त्री  श्री  डीन  रस्क  से  बातचीत  करेंगे  ?

 tao  सुब्रह्मण्यम  :  इस  सम्बन्ध  में  श्री  डीन  रस्क  से  बातचीत  करने  कोई  कार्यक्रम  नहीं

 बनाया  गया  है
 ।

 परन्तु  इसका  यह  अरथ  नहीं  है  कि  यह  मामला  उठाया  नहीं  जा  सकता  है

 श्री  मुरारका
 :  क्योंकि  विशेषज्ञों ने  इस  परियोजना  के  श्रमिक  औचित्य  तथा  तकनीकी

 सम्भावनाओं  को  स्वीकार  कर  लिया  है  मैं  जानना  चा  हता  हुं  कि  कया  विलम्ब  के  रा जनतिक

 हैं
 ?

 श्री  थी  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  |

 fart  सुबोध  सदा  यह  बताया  गया  है  कि  धन  की  भागी  दारी  के  बारे  में  श्रभी  कोई  अन्तिम  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।  क्या  यह  इस  कारण  से  है  कि  प्रम रिकी  फर्म  सरकार  पर  दबाव  डाल  रही  है  कि  इस

 को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जाये
 ?

 चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  |  यह  तय  हो  चका  है  कि  बोकारो  सन् यन्त्र  सरकारी

 क्षेत्र  में  बनाया  जायेगा  |  इसलिए  हमें  उसी  आधार  पर  निर्णय  लेना  है  ।

 नाथ  पाई  भारत  में  भ्रम रिकी राजदूत  ने  १२  छे प्रघ्ल  को  सार्वजनिक  रूप  से  घोषणा  की  है

 कि  बोकारो  संयन्त्र  स्थापित  fea  येगा  |  इसके  बाद  वाले  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  कराया  ।  क्या  मन्त्री

 महोदय हमें  यह  बतायेंगे  कि  क्या  वित्त  ara  पूरा  सरकारी  क्षेत्र  में  परियोजना  को  सहायता  देने  में

 अनाकानी  करने  के  कारण  ही  इस  योजना  को  लम्बित  किया  गया  है
 ?

 शी
 चि०

 सुब्रह्मण्यम
 :

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  सिफारिशों  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |

 मुझे  ग्रमरीकी  रा  दूत  ने  विश्वास  दिलाया  है  कि  वाशिंगटन  में  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा

 इसलिए  मैं  नहीं  समझता  कि  वित्त  आयोग  को
 सिफारिश

 अथवा  इसी  प्रकार  की  कोई  चीज  हमारे

 बीच  नहीं  भरायेगी  ।

 रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  कल  के  बंगाल  के  परिचालित  आनन्द  बाजार  पत्रिका  में  प्रकाशित

 समाचार  कि  बोकारों  पर  निर्णय  को  लम्बित  करने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  इस्पात  परियोजनाश्रों

 की  कट  भ्रालोचना  करने  में  कोई  सम्बन्ध  है
 ?

 क्या  इसको  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  बनाने  का  कोई  प्रयत्न

 किया गया  है  ?

 श्री  foo  सुब्रह्मण्यम  :  मैंने  ora  बाजार  पत्रिका  तथा  अमृत  बाजार  पत्रिका  में
 प्रका  शित

 समाचारों को  नहीं  देखा  है  ।  परन्तु मैं  समझता  हुं  कि  दोनों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 मैं  झपने  उत्तर
 में

 बता  चुका  हूं  कि  प्रतिवेदन  की  जांच  हो  रही  है  तथा  जांच  समाप्त  हो  जाने  पर  हमें
 गाया

 है  कि  अमरीकी

 झधघिकारियों  की  प्रतिक्रिया  हमें  मालूम  हो  सकेगी  |

 श्री  हेम  बर्रा  :  क्योंकि  अ्रमरीका  ने  पुरी  क्षमता  होने  तक  इस  वर्ष  तक  भ्रम रिकी  प्रबन्ध  की

 aa  लगाई  है  में  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  में  इसके  लिए  किस  प्रकार

 लागू करने  का  है  ?
 -  Ae  AD

 मूल
 > bal
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 चि०  सुब्रह्मण्यम  :  किस  प्रकार  का  हो  तथा  कितने  समय  तक  हो  शादी  बातों  पर

 बातचीत  होनी  है

 श्री  हेम  बरुआ  :  उन्होंने  दस  वर्ष  कहा  है  |

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  तथा  निर्णय  लिया  जाना  है  ।  पहले  तो  यही  निर्णय  लेना  है  कि  बोकारो

 को  सरकारी  क्षेत्र
 की  परियोजना  बनाने  के  लिए  अमरीकी  सहायता  मिलेगी

 अथवा  नहीं  ।  अन्य  मामले

 तो  are  हैं  ।

 श्री  दाजी  :  क्या  यह  सच  है  कि  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  ने  १०  युवाओं  तक  प्रबन्ध  रखने

 की  शर्ते  सहायता  देने  से  पहले  ही  लगा  दी  है  ।  यदि  तो  सरकार
 की  उस

 पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  द्वारा  ऐसी  कोई  शर्ते  नहीं  लगाई

 fat स०  मो ०  बीजों  :  चाहे  झ्र मरी की  सहायता  मिले  क्या  सरकार  इसको

 कभी  भी  सरकारी  क्षेत्र  में  रखना  चाहती  है  ?

 शी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  इसके  बारे  में  बता  चुका हूं  ।

 श्री  यदा पाल  सिह  :  कया  मन्त्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  रूस  ने  भी  कोई  फोरम

 या  इंनफौरमल  श्रौजार  बोकारो  प्लांट  के  लिए  दिया  ह  ?

 fat  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 जानने  के

 लिए  afar  बल  नहीं  देंगेਂ  ।

 श्री  ही०  ato  मुकदमों  :
 सरकार  यह

 ठीक  ही  कर  रही  है  कि  बोकारों
 को

 सरकारी
 क्षेत्र

 में

 बनाया  उसी  प्रकार  का  उसका  यह  भी  विचार  है  कि  आरम्भिक  काल  में  प्रबन्ध  विदेशियों

 के  हाथ  में  न  रहे  चाहे  परियोजना  के  तकनीकी  कर्मचारी  कोई  भी  क्यों  न  हों  ?

 tat  fao  सुब्रह्मण्यम  :  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  किया  जाना  है  ।  मैं  नहीं  समझ  कि  मैं

 इस  समय  उत्तर  दे  सकंग  ।  ee

 प्रश्नों  के  लिखित

 मोटर  साइकिलों  का  निर्माण

 *
 ११५३.  थी  विभूति  मिश्र  :

 क्या  इस्पात wiz  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पोलैंड  के  सहयोग  से  भारत  में  मोटर  साइकिलों के  निर्माण  के

 लिए  फरीदाबाद  में  एक  कारखाना  खोले  जाने  की  प्राशि  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  ate  जी  हां  ।  सर्वश्री
 ०१५

 एस्कॉर्ट्स  नई  को  उद्योग  ate  ERR  के

 mena  पोलैण्ड  के  watt  सीकोप  के  सहयोग  से  RXo/ Roy  सी०  सी०  मोटर-साइकिल  र

 स्कूटर  बनाने
 के

 लिये  फरीदाबाद  में  एक  नया  कारखाना  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।

 लाइसेंस  की  गई  क्षमता  ६,०००  प्रति  वर्ष  हैं  ।  उन्होंने  हाल  ही  में  मोटर  साइकिलों  का  उत्पादन

 आरम्भ  किया  है  |

 ॥ मल  wt  में
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 टीन  के  डिब्बों  की  कमी

 ay
 ६  श्री  रम jy  सनाय  ut

 OS  क ws  क्या डेयर  rH  fsa  तथा  उ ह  णज्य  तथा  झ योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे कि  :

 क्या  टिन  के  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  कलकत्ता  के  वनस्पति  निर्मा ताम्र ों  के  सामने

 एक  संकट  उपस्थित  हो  गया है  ;  शर

 (a)  यदि  तो  इस  उद्योग  का  संकट  दूर  करने  के  रि rr  arr कि  लेना  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  हमें  ऐसेਂ

 किसी  संकट  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 रजस  st mer  ey <<  UN  वि बान  हर  निगम  ERT  मूल्य  जांच

 *
 ११६३.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  इस  बात  की  जांच  करने  की  कोई  व्यवस्था  है  कि

 सोल  एजेंट  निगम  द्वारा  निर्धारित  बिक्री  मूल्य  से  अ्रधिक  न  ले  ;  ale

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  खरीदारों  से  यह  पूछता  है  कि  उन्होंने  सोल  एजेंटों  को  वास्तव

 में  कितना  मूल्य  दिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :

 ओर  सदन  की  मेज़  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 हां  ।  एजेंट  को  ग्रा यात  लाइसेंस  देने  से  पहले  उसके  रोक  राज्य  व्यापार  निगम  के  बीच

 आयात  की  गयी  सम्बन्धित  वस्तु  के  मूल्य  शौर  उसकी  वितरण  व्यवस्था  के  बारे  में  एक  करार  किया

 जाता  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  भ्रमित  बिक्री  लाभ  निर्धारित  कर  देता  है  कौर  एजेंट  को  वास्तविक

 उपयोक्ता  से  उस  से  भ्रमित  मूल्य  लेने  की  भ्र नुम ति  नहीं  होती  ।  एजेंट  को  राज्य  व्यापार  निगम  के

 पास  बिक्री  के  तिमाही  विवरण  भेजने  पड़ते  जिस  में  वास्तविक  उपयोक्ताओ्रों  के  हाथ  बेचे  गये

 माल--उन  के  नाम  कौर  बीजक  नम्बर  तथा  वास्तविक  उपयोक्ता  के  हाथ  जितने  मूल्य  में

 वह  वस्तु  बेची  गई  उस  का  ब्योरा  दिया  जाता  है  ।  ये  विवरण  चार्टड  लेखाकारों  द्वारा  सम्यक  रूप

 से  प्रमाणित  किए  हुए  होते  हैं  ।  इन  विवरणों  के  प्राप्त हो
 जाने  पर  राज्य  व्यापार  निगम  विभिन्न

 वास्तविक  saan  आकस्मिक  जांच  करने  की  दृष्टि  से  पत्र  लिखता  है  जिस  से  यह  पता

 लगाया  जा  सकें  कि  उन्होंने  एजेंट  को  वास्तव  में  कितना  मूल्य  दिया  है  |
 —  ee

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 इस्पात  fae  रांची

 1११६८.  श्री  सुबोध  कया  इस्पात
 कौर  भारी

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  रांची  में  इस्पात  पिंड  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 है

 )  यदि  तो  प्रस्तावित  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  क्या  होगी  ;

 क्या  संयंत्र  की  योजना  तथा  प्राक्कलन  बना  लिये  गये  हैं  ;  और

 (7)  यदि
 तो

 संयंत्र  का  कुल  प्राक्कलन कया  है  ?

 सनौर  भारी  उद्योग  मंत्री  घि०  :  जी  नहीं  ।

 से  wet  नहीं  उठते  |

 कृषि  वस्तुभ्नों  पर  किस्म  नियंत्रण

 1*११६८.  श्री  पें०  बेंकटासुब्बया  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कृषि  वाहनों  पर  किस्म  नियंत्रण  लागू  करने  का  कोई

 श्रीताल  है  ;

 यदि  तो  कौन  कौन  वस्तुएं  विचाराधीन  हे  ate  नियंत्रण  का  ढांचा  क्या

 होगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )

 (१)  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  जहाज़  पर  लादने  से  पुर्व  निरीक्षण  तथा  अनिवार्य  किस्म

 नियंत्रण  अधीन  कई  कृषि  वस्तु ग्न ों  को  लाया  जा  रहा  है  ।  ये  निम्नलिखित  है

 १.  सन

 निमित  तम्बाक

 श्रुपरिष्कृत  ऊन

 बकरी a  बाल

 चन्दन  का  तेल

 9  नीब  घास  का  तेल

 काली  मिर्चे

 20  इलायची

 २१  लाल  fra

 १२  NS)»

 शदे
 te ee

 अंग्रेजी  में

 397  (ai)
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 इन  सभी  पर  नियंत्रण  इस  प्रकार  रखा  जाता  है  कि  काजू  को  छोड़  कर  सभी  वस्तु ग्र ों को
 बद्ध  कर  लिया  जाता  है  wie  क़षि  उत्पाद  तथा  श्रधिनिधम  तथा  नियमों  के

 aes
 एगमाकं  का  चिन्ह  लगा  दिया  जाता  है

 ।
 सीमा  शुल्क  श्रथिकारी तब  तक  इन  वस्तु ग्न ों  का

 निर्यात  नहीं  करते  हैं  जब  तक  इन  पर  एग मा कं  का  लेबल  नहीं  लगा  हो  ।

 काजू  का  श्रेणीकरण  तथा  चिन्ह  काजू  निर्वात  संवर्धन  परिषद्‌  द्वारा  करिया  जाता  है  तथा

 जब  तक  काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  का  लेबल  उस  पर  नहीं  होता  है  तब  तक  उस  के  निर्यात  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 (२)  उपरोक्त  कृषि  वस् तुझ ों  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  पर  किस्म  नियंत्रण  लागू  करने

 मामला  विचाराधीन  है  :

 १.  दालें

 प्याज

 हल्दी

 अख रोट

 वनस्पति  तेल  मूंगफली  का  अरंडी  का  तेल  तथा  बिनौले  का

 खसखस
 का

 तेल

 सनफ  की  पत्तियां  तथा  साफ  का  फल

 बीड़ी  की  पत्तियां

 १०.  खाने  योग्य  कुकुरमुत्ता

 ११.  चालू

 एगमार्क  योजना त्रों  के  अधीन  खाने  वाली  समस्त  वस्तुझ्नों  पर  जो  नियंत्रण  होता  हैं  वहीं

 पर  भी  लागू  किया  जाता  है  ।

 नमक  का  निर्यात

 Tetee

 श्री  महेश्वर  नायक :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारत  से  नमक  का  निर्यात  बहुत  कम  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;  प्रौढ़

 क्या  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 से  भ्रपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  ।

 विवरण

 नमक  का  निर्यात  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 ot

 PEXR  2,€5,%  Yo

 Pye  २,३२,६४८

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 et

 PeyUY  ४६,  ov

 PERG  3,0  ८,५०६

 BAR,  VOR REX

 gus  VEEL

 PeUE  Vo, GRE

 १६६०  VES

 PER  8,45,  296

 PERR  १,६६६ ५

 TERR  (25-2-§3  TH)  ७9,२२६

 अर  हमारा  नमक  का  निर्यात  इसलिये  कम  हो  गया  है  क्योंकि  सब
 से  श्रमिक

 नमक  का  खरीददार जापान  चीन  तथा  अपने  निकटस्थ  देशों  से  बड़ी  मात्रा  में  नमक

 खरीद  रहा  है  ।  हाल  में  ही  नमक  की  खपत  देश  में  बढ़  जाने  के  कारण  as  फालतू  नमक  न  मिलने

 पर  निर्यात  बहुत  सीमित  हो  गया  था  ।

 परन्तु  हाल  में  ही  जापान  पुनः  भारतीय  नमक  खरीदने  लगा  है  तथा  तदनुसार  राज्य  व्यापार

 निगम  जापान  को  बेचने  के  लिये  ४.  ५  लाख  टन  के  समझौते  के  बारे  में  बातचीत  कर  रहा  है  ।  हम

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  नमक  का  उत्पादन  बढ़ाने  HT  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 दीन  के  डिब्बों  का  निर्माण

 ¥*2 2192.
 S  श्री  श्रोंकारलाल  बैरवा  :

 द्वारका  दास  मंत्री  :

 इस्पात  श्र  भारी  योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  खाद्य  पदार्थ  परिरक्षक  संघ  ने  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  हैं  कि

 टीन  के  डिब्बे  बनाने  के  लिये  उन्हें  चहरों  का  लाइसेंस  दिया  जाये  ;  अर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  कया  निणंय  है  ?

 इस्पात  शोर  भारी  उद्योग  मंत्री  fro  :  इस  प्रकार का  कोई  ग्रनरोध भ्छ्

 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  पटसन  सिलों  को  चौड़े  करघों  का  संभरण

 १११७२.  श्री  प्र०  ०  चक्रवातों  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  कलकत्ता  की  एक  इंजीनियरिंग फर्म  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  में
 पटसन

 tar  लिया  डे  * मिलों  को  चौड़े  करघों  का  संभरण  करने  का  श
 i तत  उ  फलत  पानामा

 भ्रंग्रेजी  में
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 क्या  भारतीय  पटसन  उद्योग  के  लिये  यह  भारी  चिन्ता  का  विषय  हो  गया है  ;  कौर

 पाकिस्तान  को  चौड़े  करघों  के  निर्यात  से  कलकत्ता  की  पटसन  मिलों  जहां  अमरीका

 को  fate  के  लिये  कालीनों  के  क्लाथਂ  के  निर्माण  के  लिये  चौड़े  करघे  लगाये  गये  कया

 प्रभाव पड़ा  है  ?

 1  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रो  मनुभाई  :

 से  जी  नहीं  ।  पहले  कुछ  करघों  के  निर्यात  at  rata  दे  दी  गई  थी  ।  इसका  हमारे  निर्यात  पर

 कोई  नहीं  पड़ेगा  |

 भारते  में  निमित  श्राटो-ट्रांसफामंर

 ११७२.  श्री  Mo  प्र  बरुश्ा क्या इस्पात क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1

 कया  यह  सच  है  कि  भोपाल में  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा भारत  में  पहली

 बार  निर्मित पहला  पाटो  ट्रांसफार्मर  सभी  परीक्षणों  में  सफल  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  ट्रांसफामंरों का  निर्माण  व्यय  यूरोपीय  देशों
 के  औसत

 व्यय  की  तुलना में  कैसा है  ;

 क्या  इसके  सभी  पुर्जे  देशी  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इनमें  कितने  विदेशी  पुज  हैं
 ?

 नक  ग
 सेठी )  से

 इस्पात
 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 १२८४५/६३|

 ट्रांजिस्टर ों  के  लिये  बेटी  सैलों  की  कमी

 श्री  eto  चे  फार्मा  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि :

 क्या  दिल्‍ली  में  गत  कुछ  सप्ताहों  से  ट्रांजिस्टर ों में  काम  खाने  वाले
 बेटरी  सैलों

 की  बहुत

 कमी
 हो

 गई  है
 ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  से  हमें  ब

 तक  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भी  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 श्रावव्यकता

 श्री  सणियंगाडन :  क्या  वाणिज्य  तथा  Sata  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तीसरी  योजना  अवधि  के  पन्त तक  भारत में  कच्चे  रबड़  की  आवश्यकताओं

 मूल  wast  में
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 का  कोई  अनुमान  लगाया गया  है

 यदि  तो  अनुमानित  आवश्यकता  कया  है  ;
 कौर

 भारत में  रबड़ की  अपेक्षित  मात्रा  का  उत्पादन करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 siz  तीसरी  योजना  के
 पन्त

 तक  कच्ची  रबड़
 की

 TAHT  का  प्रत मान के
 ६५

 से
 ७०

 हजार टन  के  बीच  का  है  |

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 देश में  कच्चे  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  कार्यवाही की  गई

 १.  कम  उत्पादन  वाली  रबड़  के  स्थान  पर  उत्पादन  वाली  रबड़  के  पौदे  लगाने

 के  लिये  प्रति  एकड़  १०००  रुपये  की  सहायता |

 छोटे  उत्पादकों  को  १५  एकड़  तक  प्रपनी  जोत  बढ़ाने  के  लिये  लघ  उत्पादकों को

 प्रति  एकड़  ७४५०  रुपय  का  ऋण  ।

 खाद  प्राणी  का  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  छोटे  उत्पादकों  का  संभरण  किया  गया  |

 खेती  के  aes  तरीकों  तथा  पौदा  संरक्षण  कार्यवाहियों की  उत्पादकों को

 देन ेके  लिये  सलाहकार  सेवा  बनाना  ।  उत्पादकों  में  इन  तरीकों  का  प्रचार  करने

 के  लिये  बारह  प्रदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 पौदा  संरक्षण  काय॑  के  रूप  में  विमान  द्वारा  कीटाण  नाशक  छिड़काव  करने  की  सुविधा

 केरल  सरकार  ने  राज्य  में  रबड़  की  खेती  करने  के  लिये  रबड़  पौदा  निगम  स्थापित

 किया है  ।

 भारत  के  अन्य  भागों  में  रबड़  की  खेती  के  लिये  उपाय  क्त  भूमि  का  सब  क्षण  किया  जा

 रहा है  ।

 इंडोनेशिया  के  साथ  व्यापार  करार

 श्री  छठ  चरण  नरमा

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी ११७६

 1  श्री  aaa  सिह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  में  ही  भारत  तथा  इंडोनेशिया के  बीच  व्यापार  करार  के  लिये  बातचीत

 हुई  थी  ;  ak

 यदि
 तो

 इस  बातचीत  के  परिणामस्वरूप क्या  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  हुये

 wast  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रत्तररष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 जी  हां ।

 २४  १६६३ को  भारत  सरकार  तथा  इंडोनेशिया  सरकार के  बीच

 व्यापार
 तथा

 वाणिज्य  करार  yar
 था

 जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तक  लय  में  रख
 दी

 गई  हैं
 |

 इस्पात  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  अधिकतम  सीमा

 १२६७५.  श्री  एलांका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  इस्पात

 के  अ्रायात के लिये के  लिये  १६६२-६३  में  उड़ीसा को  कितनी  अधिकतम  विदेशी मुद्रा  दी  गई थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  इस्पात  के  ग्रा यात के

 लिये  १९६२-६१  में  उड़ीसा  राज्य  को  विदेशी  मुद्रा  का  आवंटन  १६  .  २  लाख  रुपये रखा  गया  था

 उड़ीसा  में  नमक  उद्योग

 1२६७६.
 श्री  उलाका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 १९६१-६२  तथा  १९६२-६३  में  उड़ीसा में  कितने  नमक  का  उत्पादन हुआ  ;

 क्या  केन्द्रीय
 सरकार

 ने  १९६२-६३  में
 उड़ीसा  में  नमक  उद्योग  के  लिये  कोई

 वित्तीय

 सहायता दी  थी  ;  झ्र

 यदि  तो  उसका  व्योरा कया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :

 टन

 PERL—-TR  Ya  oo

 FERX-KZ  VE,o00

 उसी  द्रव इसा  न त्र
 नर  में  सुरला  पुमादी  क्षेत्र

 में
 ब्राइन  सप्लाई में  सुधार  करने

 के

 लिये  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  है  ।  गंजम  तथा  सुरक्षा  नमक  कारखानों  में  सुधार करने  के

 अन्य  योजनायें  विचाराधीन  हैं  ।

 उड़ीसा  के  लिये  भारी  उद्योग

 ९६
 Lac  ७७.  थमी  इलाका :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 \
 J  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में

 सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  राज्य  में  नये  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  लिखा

 अभर

 यदि  तो  योजनाओं  का  ब्योरा  कया  है  ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  खि०  त्रों
 एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  खिल ਂ  |  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 १२८६/६३६
 a  SL  eS

 चन  निजी  सें
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 श्रंखला  कागज़  का  उत्पादन  तथा  आयात

 1२६७८.
 fait  इलाका

 :

 श्री  धुलेट  मीना
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 में  केश  में कितने  अखबारी  कागज  का  उत्पादन किया  गया  तथा  कितना

 कागज  आयात किया  कौर

 इसी  अवधि
 में

 अखबारी
 कागज  का

 रायात
 करने  के  लिये  कितनी  रकम

 की  विदेशी

 ar
 खर्च  की  गई  थी  ?

 वाणिज्य  तथा
 उधोग  मंत्रालय  में  अन्तर  ट्रीय  व्यापक

 र
 मंत्री  मनु भाई

 :

 शर  PEQRR—-FR  में  देश में  २६,६६९  टन  के  कागज  का  उत्पादन  sat

 १९६२-६३  FER  CYWVY Tq HT AAT टन  का  तथा  ६.  ५  करोड़  रुपये  के झख बारी  कागज

 क्या  आयात  किया  गया  था  |

 हथकरघा  वस्त्र  उद्योग

 TRAE.
 S  श्री  घुलेदवर  मीना  :

 श्री  इलाका  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  FEGR-KR  में  केन्द्रीय
 सरकार

 से
 देश  के  हथकरघा  वस्त्र  उद्योग  को

 राज

 सहायता  मिली  थी  ;  कौर

 यदि  तो  वह  रकम  कितनी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  (#)
 गजी  att

 १७४,४१  लाख  रुपये  ।

 महाराष्ट्र  भें  सीमेंट  के  कारखाने

 1२६८०.  श्री  Fo  दि०  पाटिल  :  क्या  अर  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महराष्ट्र  राज्य में  सीमेंट  के  कारखाने  स्थापित  करने  की  योजना

 स्वीकार  कर  ली  है  ;  कौर

 यदि  हां  ,  तो
 कारखानों  में  कब  से  उत्पादन  होगा  तथा  इन  कारखानों  उत्पादन

 क्षमता क्या  है  ?

 इस्पात  site  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे  :

 महाराष्ट्र  में  सीमेंट  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  तीन  योजनायें  सरब  तक  स्वीकार  की  गई  हैं

 इनमें  से  दो  राज ूर  के  निकट
 प्रत्येक  र

 ००,०००  टन  स्थापित  क्षमता  वाली  होंगी  |  तीसरी  हादापसार

 Het  अंग्रेजी  में
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 के  निकट  १००,०००  टन  प्रति  त्न  की  स्थापित  क्षमता  वाली  होगी  |  इसके  लिये  संबंधित  पार्टियों  को

 लाइसेंस तब  दिये  जायेंगे तब  सभी  भ्रपेक्षित  मशीन  तथा  उपकरण  का  सन्तोष जनक  कर  लेंगी  ।.

 अभी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  है  कि  इन  कारखानों  में  उत्पादन  कब  से  होने  लगेंगी  1]

 महाराष्ट्र  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 १२६८१.  श्री  दे०  दि०  पाटिल  :
 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रीं यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  यह  मालूम  gat  है  कि  महाराष्ट्र  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 में  कच्चे  लोहे  की  बहुत  कमी  है  तथा  यह  उद्योग  बन्द  होने  को  है  ;  तौर

 यदि  तो  इनको  बन्द  होने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 इस्पात  wile  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०
 :  प्रौर  ढलाई  वाले

 कच्चे  लोहे  की  कमी  के  बारे  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  ढलाई  के  कारखानों  से  शिकायतें  मिली

 सरकार  को  जानकारी  है  कि  ढलाई  वाले  कच्चे  लोहे  की  कमी  केवल  महाराष्ट्र  राज्य  को  ही

 नहीं  भ्रपितु  भ्रमण  राज्यों  में  भी  है  ।  इस  कमी  के  कारण  महाराष्ट  राज्य  के  कौन  से  छोटे  पैमाने

 के  एकक  बन्द  होने  वाले  हैं  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।  वर्तमान  बकाया  क्र या देशों  पर

 १९६२  में  महाराष्ट्र  राज्य  के  विभिन्न  ढलाई  कारखानों को  लगभग  ३८०००  टन  कच्चे  लोहे

 का  संभरण  कर  दिया  गया  था  |  ढलाई  कारखानों  को  चालू  रखने  के  लिए  प्राथमिकता  आधार

 पर  कुछ  लदान  किये गए  थे  ।

 कपास  करप  आयात

 1२६८२.  डा०  सरोजिनी  महिषी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगा

 में  कितने  मूल्य  की  कपास  का  हयात  किया  गया  था  ;  कौर

 कपास  का  अरयात  करनें  का  क्या  कारण

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :

 शर  (@).  अमरीका  से  पी०  एल०  ४८०
 के  विशेष  भुगतान  प्रबन्ध  कें  धीन  १३  २४  करोड़  रुपय

 के  मूल्य  की  कपास  का  आयात  किया  गया  था  ।  वस्तु  विनिमय  के  भ्राता  पर  २.  ४४  करोड़  रुपय

 के  मूल्य  की  कपास  का  आयात  किया  गया  था  ।  भारत-संयुक्त गणराज्य  के  दोष  कपास

 व्यापार  प्रबन्ध  के  elt  संयुक्त  अरब  गणराज्य  से  .  ०३  करोड़  रुपय  के  मूल्य  की  कपास

 का  किया  गया  था  ।  भ्र फ़ीका  तथा  अन्य  देशों  से  वाणिज्यिक  श्रायात  पर  २६.२३  करोड़

 रुपय  की  कपास  का  आयात  किया  गया  था  |  इस  प्रकार  PELV-EF FT Yo, &¥ में  ५०.  €४  करोड़  रुपय

 के  मूल्य की  ७.५  लाख  गांठों  का  आयात  किया  गया  था  ।

 इसी  maf
 में  भारत

 .  से  छोट  रेशे
 की  aR  २३  करोड़  रुपय

 की
 कपास  का  निर्यात  किया

 गया  था  |  भारतीय  उद्योग  द्वारा  इस  कपास  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।

 aa  अवधि  में  ५२  .  ५६
 करोड़  रुपय  के  मूल्य  के  सूती

 कपड़  का  निर्यात  किया  गया
 था  t
 ह

 ot
 |  मूल  भ्रंग्रेजी  नें
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 देश  की  तथा  निर्यात  की  श्रावस्यकताओओं  से  देश  में  उत्पादन  कम  होन  के  कारण  उद्योग

 की  श्रावक्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  कपास  का  करना  आवश्यक  था  |  अपनी  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करन  में
 हम  लम्बे  तथा  छोटे  दोनों  प्रकार  के  रेशों  की  कपास  उपलब्ध  करन  में  हई असमथ

 कै  ||

 सिंचाई  वाले  क्षत्रों  में  कपास  उगाने  के  हमारे  प्रयत्न  जारी  हैं  तभी  PEQU—-FE

 हमारे  लक्ष्य  पुरे  हो  जायेंग  |  संभवतया  हमारे  यहां  प्रति  वर्षा  १०-१५  लाख  गांठों  की  कमी  है  ।

 कपास की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कृत्रिम  रेशा  तैयार  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |

 से  आयात

 1२६८३.  डा०  सरोजिनी  महिषी  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 पाकिस्तान  से  ato  जी०  एल०  के  अधीन  किन  वस्तुद्नों  का  करने  की  अनुमति

 प्रौढ़

 उनका  करने  के  क्या  करण

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रम्तर्राष्ट्री  य

 व्यापार  मंत्री  मनुभाई

 पाकिस्तान से  ato  जी०  एल०  के  mete  निम्नलिखित  वस्तु भ्र ों के  की  भ्र नुम ति है
 :---

 (१)  मछली  विशेषताओं  क े)

 (२)  नमक  गीली

 (३)  जीवित  कछुवे  ;

 (४)  खाल  तथा  कच्चा  अथवा  नमक  लगा  दुजा

 (५)  सेमल  की  रूई  ।

 पहले  तीनों  cage  का  प्रख्यात  पश्चिम  बंगाल  तथा  श्रीराम  में  खाने  के  लिए  किया  जाता

 तथा  दोनों  वस्तुप्नों  का  श्रायात  औद्योगिक  उद्योग  के  लिए  होता
 |

 ~
 मद्रास  में  छोटे  पैमाने  का  उद्योग

 1२६८४.  श्री  राजा  राम  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेग  कि

 कया  P&E QR—-G3  में  राज्य  में  छोटे  पैमान  के  उद्योगों  के  विकास के  लिए  मद्रास  राज्य

 को  कोई  ऋण  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  |

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  जी  हां  ।

 १९६२-६३  में  छोट  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  मद्रास  सरकार  को

 ४५५,७७ लाख  रुपय  तथा  ७२.६१  लाख  रुपय  का अनुदान तथा  ऋण  दिया  गया  था  ।  इसके

 अतिरिकत  प्रौद्योगिक  बस्तियां  बसाने  के  लिए  €£४  लाख  रुपये  का  ऋण  स्वीकार  किया  गया

 aT  |
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 मद्रास  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना

 PRES.  श्री  राजा  राम
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेगे  कि :

 मद्रास  राज्य  के  उद्योगों  को  आरम्भ  करन  के  लिए  तीसरी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों

 में  कितन  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ;

 कितने  लाइसेंसों  का  उपयोग  किया  गया  था  ;  झर

 किन  उद्योगों के  लिए  लाइसेंस दिए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  से
 उद्योग

 तथा  विनिमय )  PER  के  अधीन  समय  समय  पर  जारी  किए  गए  लाइससों

 के  ब्योरे  बुलेटिन  arn  इंडस्ट्रियल  sale  लाइसेंस  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंस  तथा

 ट्रेड  दोनों  तथा  श्राफ़  इंडस्ट्री  एण्ड  मासिक  पपत्नरिकाम्ों

 में  प्रकाशित  किए  गए  हैं  ।  क्रियान्वित  लाइसेंसों  के  ब्योरे  भी  श्राफ  इंडस्ट्री  एण्ड  पड

 मासिक

 पत्रिका  में  प्रकाशित  किए
 गए  हैं

 ।  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  है  ।

 नेशनल
 इंस् टू  मेट्स

 फैक्टरी  कलकत्ता

 श्री  सुबोध  हंसना  :
 १२६८६.

 ‘ait  स०  चे  सामन्त  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  कलकत्ता  के  उत्पाद  विभागीय रूप  से  बिकते  हैं  ;

 क्या  इनकी  खुले  बाजार में  बिक्री  का  कोई  प्रबन्ध  है  ;

 क्या  देश  में  सभी  उत्पादों  की  खपत  हो  जाती  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स

 लिमिटेड
 नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  के  उत्पादन  विभागीय रूप  में  बेचे  जाते हैं

 ।

 जी  नहीं  ।  गैर  सरकारी  पत्रों  में  बिक्री  के  लिए  किताबों की  नियुक्ति  विचाराधीन  है  ॥

 जी  aft

 राजस्थान  में  कर्ज  देने  के  लिए  कम्पनियां

 pat
 सा०  बारूपाल  :

 २६८७.  <  श्री  हेम  राज  :

 नवल  प्रभाकर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  कि  :

 राजस्थान  में  कज  देने  हेतु  कितनीं  कम्पनियां  की  स्थापना  की  गयी  है  ;

 क्या  राजस्थान  जन्तु-फाइनेंस  ट्रे  डिंग  प्राइवट  लिमिटेड  के  नाम  से  कोई  कम्पनी  है  ;  और

 यदि  तो  अराज  तक  इस  कम्पनी  के  एजेंटों  ने  कितने  किसानों  से  ११  रुपये  प्रति

 मैम्बर  की  दर  से  सदस्य  शुल्क  त्र
 कितने  रुपये

 ऋ  ण
 देने  के  stat  के  रूप  में  लिए  हैं

 ?

 मल  waist  x
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 वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री  :  राजस्थान  राज्य  में

 २७  ऐसी  रजिस्टर्ड  कम्पनियां  काम  कर  रही  हैं  जिसके  उद्देश  सम्बब्रधी
 खण्डों

 में  ऋण  तथा

 धनराशि  देने  की  व्यवस्था  शामिल  है  ।

 हां  ।  राजस्थान  wes  फाइनेंस  ट्रेडिंग  ao  प्राइवेट  लि०  २७  दिसम्बर  १९६१

 को  रजिस्टर  की  गयी  थी  ।  इस  कम्पनी की  अधिकृत  पूंजी  ४०,०००  रु०  है  जो  १००  रु०  के

 ४००  इक्विटी  अंशों  में  बंटी  हुई  है  ।

 कम्पनी  राजस्थान  को  इस  कम्पनी  sro  भेजी  गयी  सांविधिक  arr

 विवरणियां  में  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  |

 हिन्दुस्तान  मशीन  era  द्वारा  निमित  श्रौज्ञार

 1२६८८.  को  हूं वडा  :  क्या  इनयात  शौर  मारो  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  मोयिन  टूल्स  की  वस्तु ग्न ों  की  किस्म  शीघ्र  उत्पादन

 के  कारण  गिर  गई

 क्या  कोई  शिकायत  मिली

 किस्म  अच्छी  बनाने  तथा  संख्या  न  बढ़ाने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  और  भारी  उद्योग  मंत्री  पति  :  से  हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  लिमिटेड  द्वारा  बनाई  गई  मशीनों  की  किस्म  में  गिरावट  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।  कम्पनी  को  जो  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  वह  क्लबों  तथा  ब्रैंको  में  कुछ  समायोजन  करने

 के  बारे  में  तथा  गाहकों  की  संचालन  तथा  संधारण  समस्याओं  के  बारे  में  है  ।  वाहनों  पर  fat

 नियंत्रण  समेत  सभी  स्थितियों  पर  कठोर  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।  सभी  स्थितियों  पर  निरीक्षण

 किया  जाता  है  ।

 श्रीराम  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1२६८६.  श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी  :  कया  श्रमिक  श्र  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  सभरण  तथा  निपटान  निदेशक  ने  प्रतिरक्षा  प्रावश्यकताओओं  के

 लिए  झा साम  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  लिए १८  वस्तु भ्र ों  की  सिफारिश  की  है

 यदि  तो  यह  वस्तुए  क्या हैं  ;  और

 क्या  इन  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  तुरन्त  काम  आरम्भ  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 देने  का  विचार  है  ?

 शौर  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  (*)  प्रौर
 ee  म

 area  में  प्रतिरक्षा  सेव  कताओं  के  लिये
 आसाम

 में  छोटे  पैमाने

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 के  उद्योगों से  निम्नलिखित  १८  वस्तुभ्नों  का  समाहार  किया  जायेगा

 (१)  पुलिया  (१०)  बास्केट  राशन

 (२)  झाड़  (११)  राइफल  बट

 (३)  cat ar  तथा  बांस  (१२)  कांटेदार  तार

 (४)  अस्पताल का  फर्नीचर  (23)  भ्रमण  निदान  बाइस

 (५)  पीने  के  पानी  के  टेक
 अस  टीन (ey)

 (६)  किट  के  लिए  बक्सा  (&%)  तिरपाल

 (७)  बाल्टियां  (१६)  कीलें  तारों  के  लिए

 (८)  कुल्हाड़ी  (  )  स्ट्रक्चर
 x

 (&)  फिनाइल  (१८)  ट्रेलर

 संभरण  तथा  निपटान  निदेशालय  छोटे पे  माने  के  उद्योग  को  बड़े  पैमाने  के

 उद्योगों की  तुलना  में  १५  प्रतिशत की  छ  ट  दे  देता  है  ।  मूल्य  छट  उस्तुद्नों  के  गुणावगूणों  के  प्राकार

 पर  होती है  ।  प्राचीन  के  सभरणकर्त्ताश्रों  को  विशेष  छट  नहीं  दी  जाती  है  ।

 आसाम  सरकार  तथा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  wars  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 को  भ्र ति रिक्त  वित्तीय  सहायता  के  wea  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  गया  अप्रत्यक्ष  व्यापार

 1२६९०.  श्री  महेश्वर  नायक
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 राज्य  व्यापार  निगम  किन  seal  का  प्रत्यक्ष  व्यापार  करता  है

 इस  व्यापार पर  भार  किस  प्राकार  पर  लगाया  गया  है  ;  कौर

 १९६२-६३  में  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  कितना  तथा  कितने  मलय  का  अप्रत्यक्ष

 व्यापार  किया  गया  तथा  उस  से  कितनी  राय  हुई
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :  )

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  जिन  का  अप्रत्यक्ष  व्यापार  किया  जाता  है  उस  की  सूची  संबद्ध

 है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  veto  ठी०--१२८७/६३  |

 राज्य  व्यापार  निगम  वास्तविक  प्रयोक्ता  की  आवश्यकता  पर  सेवा  भार  नहीं  लगाए

 है
 ।

 परन्तु  सेवाभार  विदेशी  सभरणकर्ता  के  भारतीय  श्रभिकर्ताश्रों  पर  आपात  के  लिए  लगाया

 जाता है  ।
 भार  राज्य

 व्यापार  निगम  के  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  है
 ।

 सेवा  भार  की  प्रतिशतता

 वस्तुप्नों  की  किस्म
 पर  भ्राधारित  होती  है  तथा  राज्य  सरकार  व्यापार  निगम  द्वारा

 दी
 गई  सहायता के

 आधार पर  निश्चित किया  जाता  है  ।

 १९६२-६३  में  अप्रत्यक्ष आ्रापात  लगभग  ६०  करोड़  रुपये  का  होने  का  नूमानी  है
 ।

 मक

 TITS a fa mast  उम  आस  लगभग

 ३५
 लाख  रुपये  होने  का  अनुमान  है  | ES  AYERS ए  फर  4  चि

 तिवा

 मिल
 अग्रेज
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 पंजाब  में  कच्चा  लौह  वयस्क  सयंत्र

 1२६६१  श्री  यदा पाल  सिंह  :
 क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पं  जाब  सरकार  कच्चा  लोह  वयस्क  संयंत्र  स्थापित  करने  का  आयोजन

 कर  रही

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  FAT  है
 तथा

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विदेशी  सहयोग

 अथवा  विदेशी  सहायता  मांगी  गई  है  ;  और

 कया पं  जाब  सरकार ने  संघ
 सरकार

 को
 विदेशी  मुद्रा  aaa  करने

 के  लिये  कहा

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fao  :  जहां  ।

 पंजाब  सरकार  ने  कच्चे  लोहे  के  निर्माण  के  लिए  एक  सयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए

 औद्योगिक  लाइसेंस  देने  का  अ्रभ्यावेदन  किया  है  ।  यह  कच्चा  लोहा  १.  ५  से  ३  करोड़ रुपये  कौ

 अ्रनमानित  लागत से  प्रति  घर  १००,०००  टन  की  क्षमता  के  लिये  महेन्द्रगढ़ जिले  के  लौह  झ्र यस्क

 से  बनाया  जायेगा  ।  इस  लागत  में  से
 ०  ३८  करोड़  रुपया  विदेशी  war  का  होगा  |  wait  विदेशी

 सहयोग  लेने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  भ्र भ्या वेदन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।  प्रौद्योगिक लाइसेंस  दिए  जाने  के  बाद  यह  प्रदान  उत्पन्न  होता है  ।

 बयार  के  लिये  आयात  लाइसेंस  देना

 २६६२.  श्री  प्रकादावीर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पिछले  चार  ग्रथित  PEXS-NE,  PEXE-Fo,  PEGo-KY,  १९६१-६२  शौर  १

 से  ३१  १९६२  तक  की  श्रवंधि  में  area  व्यापार  नियंत्रण  भ्रनुसूची  के  माग  २  के  मद

 संख्या  re  ()  (२)  कौर  (३)  में  उल्लिखित  बेयारिंगों  के  लिए  निम्नलिखित को  कितने  मलय  के

 आयात  लाइसेंस  दिए  गए

 )  पुराने  झ्रायातकों

 (२)  सरकारी  विभागों  के  अतिरिक्त  अरन्य  वास्तविक

 (३)  सरकारी  विभागों  are  सरकार  के  स्वामित्व  के  कारखानों

 (४)  इन  बेयारिंगों  के  विदेशी  निर्माताओं  के  सोल  एजेंटों  ;  और

 (५)  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  व्यापार  मंत्री  :

 १९५८  से  अप्रैल  १६६२,  28 RR  (4-28-28 &3  की  लाइसेंस  अवधि  में

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  अनुसूची  के  भाग  २  के
 क्रम  संख्या  १९  (१),  (२)  श्र  (३)  के  अधीन

 ने  वाले  बाल  बेयरिंग  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  आयोजकों को  जारी  किए  गए  लाइसेंसों का

 मूल्य  बताने  वाला  एक  विवरण  साथ  में  नत्थी  है
 ।

 में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल  ०

 ६३  1
 जल

 १मूल  भ्रग्रेज़ी  में
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 राज्य  व्यापार  निगम  ढारा  बोरिंगों  की  सप्लाई

 २६९३.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित

 कारी  प्रदान  करने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 QENG-YE  से  PERW-KQ  तक  हर  साल  राज्य  व्यापार  निगम  के  भ्रनुदेश के  अ्रधीन

 सोल  एजेंटों  ने  निम्नलिखित  को  कुल  कितनी  कीमत  के  बेयरिंग  की  सप्लाई  की

 (१)  राज्य  व्यापार  उद्योग  निदेशकों  या  विकास  अ्रनुभागों  द्वारा  नाम-निर्देश  शित

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  ;

 (२)  सोल  एजेंटों  द्वारा  नामनिर्देशित  वास्तविक  उपभोक्ताओं  ;  arc

 सोल  एजेंटों  को  वास्तविक  उपभोक्ताओं  के  अतिरिक्त  अपनी  पसन्द  के  अन्य  ग्राहकों

 का  कितने  मूल्य  का  सामान बे  चने  की  अनुमति  दी  गयी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मदुराई

 एक  विवरण  साथ  में  नत्थी  है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एंटी  ०--१२८९।६  ३]

 रु०  ३०,०००  |

 बीड़ी  तथा  सिगरेट  का  उत्पादन

 1२६४४.  श्री  रास  रख  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  euy  तथा  १९६१ में  बीड़ी  तथा  सिगरेट  का  कितना  उत्पादन  gar ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  सिगरेट  तथा  बीड़ी  का

 warren  दिया  जाता  हैं
 ।

 ag
 a

 उत्पादन  +

 सिगरेट  PEUX  VWRE, VRo

 १९६१  28, ¥vo

 बीड़ी  PEYY-KR  ने २१,३०,०००

 PER LKR  #22,  ४०,०००
 ee क  क

 सोमालिया  से  व्यापार

 1२६९५.  श्रमी  प्र०्चं०  बर्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सोमालिया के  कृषि
 मंत्री  हाल के  दौरे  में  नई  दिल्‍ली

 में
 ग्रसने

 देश  की

 afore दशा  सुधारने  के  लिए  क्या  व्यापार  सम्बन्ध  बनाने  के  लिये  भारतीय  सहायता  ले  ने  के  विभिन्न

 उपायों  पर  विचार  किया  था  ;  श्र

 यदि  तो  उन  के  साथ  किन  उपायों  पर  बातचीत  हुई  थी  तथा  क्या  निर्णय  किए

 गए थे  ?

 tia  अंग्रेजी  में

 यह  केवल  अ्रतुमान  है  ।  बीड़ी  उत्पादन  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि इन
 उत्पादन

 कुटीर  उद्योग  में  TMA  पर  होता  है  ।
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री  मनु भाई

 :  )

 झर  बातचीत  सामान्य  प्रकार  की  थी  जो  दोनों  देशों  तथा  सम्बद्ध  मामलों  के  सम्बन्ध  में  व्यापार

 लाभों  का  विकास  करने  के  लिये  थी  ।  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  किए  गए  तथा  निर्णय  भी  नहीं  लिये

 गए  ।

 मंत्री  का  दौरा  कार्यक्रम

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  श्रमिक  शर  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हों  ने  विदेशों  का  अपना  दौरा  कार्यक्रम  भ्रान्ति  रूप  से  बना  लिया  है  ;  और

 क्या
 उन

 से  पहले  गए  दौरे  से
 उन  को

 कोई  प्रतिवेदन  मिला  है  ?

 आधिक  श्र  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्री  तीन  :  संभवतया

 माननीय  सदस्य  अमरीका  तथा  ब्रिटेन  के  दौरे  का  उल्लेख  केर  रहे  हैं  अभी  कार्यक्रम  अ्रन्तिम  रूप  से

 निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  वापस  लौटने  पर  अगले  सप्ताह  अरपना  प्रतिवेदन  देगा  ।

 विस्फोटकों  का  निर्माण

 1२६६७:  श्री  मधुसूदन  राव  :  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कितने  व्यक्तियों  ने  विदेशी  सहयोग  से  विस्फोटकों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया

 है  ;  ak

 किस  प्रकार  के  विस्फोटक  बनाये  जायेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  उद्योग

 तथा  विनियमन  १९५१  के  श्न्तगंत  तेरह  व्यक्तियों  ने  नये  प्रौद्योगिक  उपक्रम  बनाने  या

 अपने  उपक्रमों  का  पर्याप्त  विकास  करने  के  लिए  लाइसेन्स  मांगे  ।  ताकि  उत्स्फोटन।ौद्योगिक

 टक  बनाये  जा  सकें  ।

 अनेक  प्रकार  के  विस्फोटकों  में  गन  पाउडर  नाइट्रोजन  जैसेਂ  डाइनयाईट्स

 शादी  तरल  उत्स्फोटक  प्रिन्ट  प्र मोनि यम  नाइट्रेट  ईधन
 तेल  सम् भरण  तथा

 तरल  शभ्राक्सीजन  विस्फोटक  शामिल  हैं  ।

 वस्तु  विनिमय

 1२६९८.  श्री  इ०  सुनसुन  राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कीः

 क्या  साम्यवादी  देशों  के  साथ  वस्तु  विनिमय  के  सौदों  के  बारे  में  राज्य  व्यापार  निगम

 को  समूचा  एकाधिकार  है  या  गैर-सरकारी  उपक्रम  भी  ऐसे  सौदे  कर  सकते  श्र

 यदि  तों  इसके  कारण  हैं  ?

 मूल  मंप्रेज़ी
 में
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 |[दाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  दा

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  साम्यवादी  देशों  से  कोई  वस्तु  विनिमय  का  सौदा  नहीं  किया  है  ।  गर  सरकारी

 उपक्रम  भी  कोई  ऐसा  सौदा  नहीं  कर  सकते  |

 पुर्व  यूरोपीय  देशों  के  साथ  हमारा  विदेश-व्यापार  रुपया  भुगतान  के  पर  होता

 इन  देशों  से  आयात  करने  के  फलस्वरूप  जो  रुपया-निधि  बनती  है  उसका  प्रयोग  वे  भारतीय  पण्य

 वस्तुयें  खरीद  करते  |  रायात  निर्यात  सन्तुलित  रहते  हैं  ।  इस  परिस्थिति  में  वस्तु-विनिमय

 करने  की  श्राव्य कता  उत्पन्न  नहीं  होती  |

 सीमेन्ट  का  अ्रपमिश्रण

 श्री  न०  प्‌०  स्वामी :

 1२६९८.  4
 श्री  मलाइछामी :

 | at  धरुताचलम :

 कया  इस्पात  शोर  भारी  उद्योग  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमेंट  नियन्त्रण )  १९६२  के  प्र ब्या पन के  बाद  सरकार ते  सिमट

 भ्रपमिश्रण के  कुछ  मामले  पकड़े हूँ  ;

 यदि  तो  कया  सीमेंट  के  श्रवमिश्रण  में  प्रयोग  किप  गये  पदाये  का  पता  लगाते  के  लिए

 अपमिश्रित  सीमेंट  का  परीक्षण  किया  है

 इसका  परिणाम रहा  है  ?

 इस्पात  site  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  आदेश  के

 के  बाद  राज्य  सरकारों ने  प्रेमिका  की  कोई  सुचना  नहीं  दी  है  ।

 ate  wet ही  नहीं  उठते  ।

 जता  उद्योग

 1२७००.  श्री  उलाका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  PEGR—-KR  में  पिछले  वर्ष  की  प्रदेश
 कम

 जूते  बनें
 |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 PERR—KR  में  जूता  उद्योगों के  उत्पादों  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 जी  नहीं  ।

 swat  ही  नहीं  उठता  ।

 १९६३  में  समाप्त  हुए  ११  महीनों  में  ४४
 करोड़

 रु०

 बिजली  के  तारों  का  निर्माण

 1२७०१.  श्री  द्वारका  दास  मंत्री  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 ay  कि

 PER 2  १९६२  में  पी०  वी ०  सी  ०  कौर वी  ०  आई ०  कार  तारों  तथा  एल्युमिनियम

 चढ़े  तारों  के  प्रय  ग  से  बिजली  के  तार  बनाते  के  कितने  लाइसेंस  दिये  गये

 वामा
 a  ग कणाणतल्‍यएततल्‍यल्‍यल्‍यगुशााण्ण्ण्इत

 मूल  अंग्रेजी
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 कित्ते  लाइसेंस  धारियों  ने  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  प्र  क्या  प्रगति  की  है  ;  और

 कितने  लाइसेंस  रद  किये  गये  हू
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  बिजली के

 पी०  वी ०  alo ०  तथा  वी ०  भाई  कार  तारों  तथा  बांधने  के  तारों  के  निर्माण  के  लिए  दिये  गये  लाइसेंसों

 की  कुल  संख्या  निम्न  हूँ
 —

 बी  ०  stro  are

 वर्ष  बिजली के  तार  तथा  बांधने  के  तार

 पी०  वी'०  dro

 पट

 ७  नम्बर PER
 ३  नम्बर

 ८  नम्बर

 PER  १  नम्बर  १  नम्बर
 ४

 नम्बर

 वी०  भाई  कार  तथा  पी०  वी
 ०  सी ०  तारों  के  दो  लाइसेंसधारी  शर  बांधने  के  तार

 के  लिए  एक  लाइसेंसधारी व्यक्तियों
 जो

 उनमें  से  हैं  जिन्हें  PERL AIT १  कौर  FERR  में  लाइसेंस दिये  गये

 उत्पादन  आरम्भ  किया  है  ।

 बिजली  के
 तार  बनाने  का

 केवल  एक  लाइसेंस te  किया  गया  है  ।

 मोर-पंखों  का  निर्वात

 _  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :

 TVR
 att  waite  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  कुल  कितने  मोर-संघ  निर्यात  हुए  ;  कौर

 क्या  यह  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  मोरों  को  मारा  जाता  है  यदि  तो  किस  तरह

 कौर  कितनों  को  मारा  जाता  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  :

 मोर-पंखों की  थोड़ी  मात्रा  में  निर्वात  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाती  हैं  ।  कौर  पंखों  का  निर्यात

 अलग  वर्गीकृत  नहीं  होता  |

 जी  नहीं  ।  ।  हमें  ऐसी  कोई  शिकायत नहीं  मिली  है  ।

 रबड़  के  पौधों  का  पु ना रोपण

 1२७०३  श्री  मणिप्ंगाडन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  के  पौधों के  पुनारोपण के  लिए  अधिक  सहायता न  देने  के  रबड़  बोर्ड  के  निश्चय  के

 विरुद्ध  सरकार  से  कोई  प्रपील  की  गई  है  ;

 ऐसी  कितनी  अपीलें  की  गई  at

 क्या  किसी  aaa  पर  कोई  निश्चय  किया  गया है  ate  यदि  तो  फींचती  म्रपीलों  को

 फैसला  किया  गया है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 597  (ai)
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 वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 से  (7)  सरकार  को  ऐसी  एक  कपिल  प्राप्त  हुई  थी  जो  विचाराधीन है  ।

 भ्रण्डम त  में  रबड़  के  बागान

 1२७०४.  श्री  मणि यं गाडन :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बनाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  में  रबड़  के  बागानों
 का

 विकास  करने  की  योजना  रबड़  बोर्ड  ने  प्रस्तुत

 की  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  कया  ब्यौरा  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 धौर  हालैण्ड  द्वीप  में  १५००  एकड़  से  अधिक भूमि  में
 ८

 वर्ष  में  रबड़  के  पौधे  लगाते  की  भ्रमरी

 परियोजना की  योजना  घोडे  ने  प्रस्तुत  की  थी  जिस  पर
 ४०  लाख  Bo  व्यय  होने  का अनुमान है  ।  फिर

 १९६२  में  श्रष्डटमान  तथा  निकोबार  ats  समूह  को  बोर्ड ने  जो  सर्वेक्षण  दल  भेजा  था  उसकी  खोजों

 के  आघार  पर  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  योजना  लागू  करना  बोर्ड  के  लिए  न  लाभप्रद  होगा  और

 नही  प्रशासन  को  दृष्टि  सम्भव  होगा  ।

 रेशमी  कपड़े  lad

 QVoy  श्री  झोंक  हरलाल  बैरवा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  सरकार  मे  रेशम  की  कमी  के  कारण  रेशमी  वस्त्र  की  बढ़ी  हुई  कीमतों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 एक  विवरण  साथ  में  नत्थी

 विवरण

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  रेशमीਂ  कपड़े  की  कीमतें  केवल  रेशम  की  कमी  के  कारण  बड़ी  हैं  ।

 फिर  भी  कीमतों  को  are  ara  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  नीचे  लिखे  उपाय  किये
 ि

 (१)  कच्चे  रैदास  का  ware  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिये  किया  जाने  लगा  है  तथा

 एसके  वितरण  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  रेशम
 ats

 द्वारा  की  जाती  है
 ।

 इसका  प्रमुख

 उद्देश्य यह  है  :  (2)  देशी  तथा  देश  में  प्राया  किए  गए  रेशम  की  कीमतों  को  स्थिर

 बनाए  रखना  तथा  (२)  देश  में  कच्चे  रेशम  की  मांग  मौर  उसके  स्थानीय  उत्पादन

 के  बीच  की  कमी  को  पुरा  करना  ।

 (2)  mare  किए  गए  रेशम  की  कीमतों  देवी  रेशम  के  प्रचलित  मलय ८५  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  निश्चित  की  जाती  हैं  तथा  इनका  मूल्य  समय  समय  पर  इस  प्रकार  निश्चित

 किया  जाता  है  जिससे  मूल्य  स्तर  बनाए  रखने  में  सुविधा  रहे
 ।

 (३)  श्रायात  किए  गए  रेशम  तथा  लपेट  कर  तैयार  किए  गए  देशी  Pals  वितरण की  एक

 मिली  जुली  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  प्रचीन  मैसूर  झर

 जम्मू  तथा  काश्मीर  से  लपेट  कर  तैयार  किया  गया  रेशम  प्राप्त  करके  उसे  खरीदे

 मूल  wast में
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 गए  मूल्य  से  भी  कम  कीमत  पर  देने  का  विचार  है  जिससे  यह  उद्योग  लपेट  कर  तैप्रार

 किए  जाने  वाले  देशी  रेशम  की  लागत  में  धीरे-धीरे  कमी  कर  सके  ।  इस  योजना

 के  श्री न  प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  सिफारिश की  गई  देशी  रेशम  की  दर  ग्र्यात्‌ रु० द

 ३६.६६  न०  पृ०  प्रति  पौंड  मूल्य  निश्चित  करने  का  प्रयत्न  भी  किया  जाएगा  ।

 (¥)  रेशम  बोर्ड  की  सलाह पर  मैसूर  सरकार
 ने  gy  rege  से  अपने  यहां  लपेट

 कर  तैयार किए  गए  रेशम  का  विक्रय  मूल्य रु०  oR  ६२  न०  Fo  प्रति  कि०  ग्रा ७

 से  घटा  कर  रु०  Ly 00 .  ३०  न०  प०  प्रति  कि०  ग्रा०  कर  दिया है  |

 (x)  इसके  अलावा  बोर्ड  ने  एक  दीर्घ-कालीन  कार्यक्रम  भी  चलाया  हे  जिसमें  विभिन्न  क्षेत्रों

 के  लिए  उपयुक्त  अधिक  रेशम  तैयार  करने  वाले  के  कीड़ों  कीਂ  नस्लों  में  गवेषणा
 की  जा  जिससे  लपेट  कर  तैयार  किए  गए  रेशम  में  ग्रन्थि  किस्म  के  उपयुक्त

 कीट-कोष  मिल  सकें  wi  वे  प्रतिस्पर्धात्मक  मूल्यों  पर  satire  किस्म  का

 रेशम  तेयार  कर  सकें  ।

 कपड़े  को  मिलें

 1२७०६  थ्री  द  ०  जी०  नायक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  श्राद्योग  मं  At  GO  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्यां  अनेक  राज्यों  में  कपड़े  की  मिलें  खोलने म  प्रगति  बहुत  ही  कम
 हुई  हे  हालांकि

 तकुओं  का  सम्भरण  बहुन  पहिले  कर  दिया गया

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हँ  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 कौर  कपड़े  के  कारखाने  खोलने  की  इस  कारण  सन्तोषजनक  नहीं  रही  कि

 क्र  व्य/वहारिक  कठिनाइयाँ  जैसे  इमारती  सामान  की  क  ी  थी  शौर  कपड़े  की  मशीन  के

 array  की  कठिन  स्थिति  थी  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  रुसी  घड़ियों  का  आयात

 1२७०७.
 कपूर  fag  :

 ‘att  बूटा  fag  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 के  मत क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  लगभग  २  लाख  रुपये  लगाए  य  की  रूसी  घड़ियों  का  लगभग

 FERQ  मैं  आयात  करने  के  लिये  सौदा  तय  किया  है  ;

 यदि  तो  कया  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इस  सौदे  की  पूरी  के  लिए  रायात  लाइसेंस

 के  लिये  भ्रावेंदन  किया  है  ;  atk

 यदि  तो  उस  सौदे  का
 क्या

 ब्यौरा
 है

 गौर  इस  विषय  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  पन्त  राष्ट्रीय  व्यापार '  मंत्री  मनु भाई
 :  (F)

 जी  नहीं  ।

 मूल  wast  में
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 (a)  यद्यपि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  रूसी  घड़ियों  के  रायात  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करने

 के  लिये  args  दिया  वस्तुतः  कोई  लाइसेंस  उन्हें  नहीं  दिया  गया  है  ।

 (7)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  है  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार

 1२७०६.  श्री  दी०  चं०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पाकिस्तान  ने  भारत  के  साथ  व्यापार  विस्तार  का  सुझाव  दिया  है  ;  कौर

 सर्दी  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई  (*)

 कोई  श्रौपचा  रिकਂ
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  भारत  सदा  इस  बात  का

 इच्छा  है  कि  भारत  कौर

 पाकिस्तान  के  सोच  व्यापार  का  विस्तार  हो  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 भिलाई  इस्पात  परियोजना

 1२७१०.
 डण्डा  श्री०  अणे  :  कया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपी

 (a)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  भिलाई  इस्पात  परियोजना  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिये

 विदर्भ  के  छोटे  पैमाने  को  रि रोलिंग  मिलों  के  संघ  क  कौर  से  २०  रुपये  प्रति  टन  के  भाव  से  छड़ें  सप्लाई

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  विषय  में  क्या  कदम  उठाये हैं  ;  प्रौर

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गये  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  घप्चि०  :

 यह  प्रस्ताव  दो  पारियों  में  काम  करने  के  लिए  बिलेट  की  सप्लाई  पर  आश्रित  था  ।

 मान्यता  प्राप्त  बिलेट  रि रोल सं  के  लिये  भी  बिलेट  की  सप्लाई  अपर्याप्ति  है  तथा  यह  सामान्यतया

 रिसालत  के  लिये  नहीं  दी  जाती  है  जो  कच्चे  माल  के  रूप  में  चूरा  प्रयुक्त  करते  विदर्भ  एसोसिएशन

 बिलेट  रिरोलर
 के

 लिये  मान्यता  प्राप्त  नहीं  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया
 गया

 कम्पनियों  में  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति

 श्री  हेम  क क :
 |  श्री  बि दन चन्द्र  सेठ : !

 1२७११.  ९  श्री  यदा पाल  सिंह  :

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :

 [ att
 राम  सेवक  यादव  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हें  जिनमें  भारत  सरकार  द्वारा  १  १९५६  के

 pee,  sem  PEEP  PC  एएबी

 tye  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  ASVo १३  १८८५

 कम्पनीज  एक्ट  १९५६  की  सैक्शन  २३७  और  Ave  के  अधीन  इंसपेक्टर  नियुक्त  किये  गये

 ये  इंसपेक्टर  किन  नियमों  के  sare  पर  नियुक्त  किये  गये  थे  ;

 क्या  यह  संच  है  फि  जांच  सम्बन्धी
 नियम  समान

 रूप  से  सब  पक्षियों  पर  लागू  नहीं

 किये  जा  रहे हें  ;

 यदि  हां  ,  तो  इसके  क्या  कारण  है  |

 राਂ  fast ली हि
 (  क्या  यह  सच  है  कि  इन सब  इंस्पेक्टरों  की  नि  ज  40%  [  भारत  के  गजट  में  अधिसूचित

 नहीं  की  जाती  हँ  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :

 माननीय  सदस्य  द्वारा

 मांगी  गई  जानकारी  विभाग  की  वार्षिक  संविहित  रिपोर्टों  में  सम्मिलित  है  ।  इन्हें  प्रति  वर्ष  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  तत्काल  निदेश हेतु  एक  समेकित  विवरण  साथ  में  दिया  गया  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 से  कम्पनी  PEXR  की  धारा  २३७  की  उप-धारा  के  weal

 सेक्टर  की  नियुक्ति  करने  की  शकित  सरकार  के  लिये  धारा  २३७  की  saa  के
 wit

 afar  है  ।  इन  विवेक  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  सरकार  प्रत्यक्षतः  सामग्री  के  धार  पर

 उप-धारा स्वयं  को  इस  बात  से  सन्तुष्ट  कर  लेती  है  कि  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  करने  से  पहले

 में  वर्णित
 प्रावश्यकतायें  पूरी  हो  गई  है  ।  इन  नियुवितयों  की  पृष्ठभूमि  में  निहित

 विचार  विभाग  की  संविहिंत  रिपोर्टों  के  सम्बन्धित  परिच्छेदों  मैं  स्पष्ट  कर  दिये  गये  हैं  ।

 संक्षेप  में  बताते  सरकार  जांच  रादेश  का  निर्णय  उसी  समय  करती  है  जब  प्रत्येक  मामले  की

 परिस्थितियों  पर  विचार  करते  हुए  यह  सम्मति  निर्णीत  की  गई  हो  किਂ  प्रबन्ध  की  कौर  से

 कदा  अ्रथवा  परेशान  करने  के  आरोप हों  तो  तथ्यों को  निर्धारण  करने के  लिये  जांच

 का  रादेश  दिया  जा  सकता  है  ।  प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गुण  दोष  कके  अनुसार  विचार  किया  जाता

 इनके  अतिरिकत  कोई  निश्चित  नियम  नहीं  है  जिन्हें  समान  रूप  से  लागू  किया  जाये  ।

 प्रश्न  के  भाग  और  उत्पन्न  नहीं  होते  हें  ।

 बौर  .  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  भारत  के  गजट  में  अधिसूचित  करना  आवश्यक

 नहीं है  ।

 पाकिस्तान  को  बांसों  का  निर्वात

 1२७१२.  श्री  स०  मो०  gael  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  बांसों  की  कमी  के  कारण  प्रतिरक्षा  सेवायों  के  लिए  अविलम्बनीय

 अपेक्षित डेरे  लगाने  के  लिए  बांसों  के  संभरण  में  देर  हो  रही  है  ;

 क्या  यह  सच  कि  कमी  होते  हुए  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  से

 बांस  पाकिस्तान  को  बड़ी  मात्रा
 निर्यात

 हो  रहे  हूँ

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 Yor  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 विषय

 की  शर  ३  FERR

 ध्यान  दिलाना

 यदि  तो  इस  निर्यात  को  रोकने के  लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;  कौर

 १९६२  में  २८  १९६३  तक  कितने  बांसों  का  निर्यात  gar  शर  कितनी

 फर्मों  ने  निर्यात  किया  ?

 १वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  (*)

 यह  सुचना  सरकार  को  नहीं  मिली  हैं  कि  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  लिए  अविलम्बनीय  अपेक्षित  घरों  के

 बांसों  के  संभरण  में  बांसों  की  कमी  के  कारण  देर  हो  रही  है  ।

 ौर  उपरोक्त  भाग  की  दृष्टि  से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  फिर  भी  निर्यात

 के  राज्यवार  भ्रांति  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  ह  ae  पाकिस्तान  को  भारत  से  होने  वाला  समस्त  निर्यात

 बहुत  कम  है  प्रौर  वह  १९६२  में  १०,१८,०००  रु०  का  न्  |

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 झारखण्ड  कोयला-खान  में  हुई  दुर्घटना

 श्री  च०  का
 ०  भट्टाचार्य  :  में  श्रम  ae  रोजगार  मंत्रालय  का  निम्नर्लि  खत

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाता हूं  कौर  निवेदन  करता हूं
 कि  उसके

 बारे  में  वक्तव्य में

 १९६३  को  झारखंड  कोयला-खान  मैं  हुई  great  जिसके  फलस्वरूप

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  शर  अरन्य  व्यवितयों  के  चोटें  जिसके  बारे  मैं  यह

 कहा  जाता  है  किः  उसकी  सुचना  कोयला-खान  के  प्रबन्धक  वर्ग  ने  दबा
 ली  थी  पै

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :  सभा  को  यह  सूचना

 देते  हुए  खेद  होता  है  कि  १९  १९६३  को  झारखण्ड  कोयला  खान  में  दुर्घटना हुई  ।  जब
 ह

 में
 =

 काम  कर  रहे  थे  तो  जलोढ  fast  श्र  खुली  मिट्टी  लगभग कुछ  व्यक्ति  कास्ट  वरकिग्ज

 ३  मीटर  की  ऊंचाई  से  पराई  प्रौढ़  ६  अ्रादमी  दबा  लिए  ait  एक  कौर  व्यक्ति  पर  हल्की  चोटें  झाई  ।

 जो  दब  गये थे  उन  में  से  चार  उसी  समय  मर  गये  दो  को  हल्की  चोटें  दुर्घटना  से  इस

 प्रकार  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ।

 खान  प्रबंधकों  ने  खान  निरीक्षण  को  सुचना  नहीं  यद्यपि  पुलिस  को  सुचना  दे  दी  ।  किसी

 नामरहित  शिकायत  के  ग्रा घार  पर  निरीक्षालंथ  ने  दुर्घटना  की  जांच  की  ।  जांच  अधिकारी  की  राय

 में  यदि  कोयला  खानों  विनियमों  के  विनियम  संख्या  €५  कौर  ११२  की  व्यवस्थाओं  का  पालन

 तो  दुर्घटना न  होती

 खान  के  प्रबन्धकों  पर  जांच  का  उत्तरदायित्व  डाला  गया  हैऔर  फौजदारी  मुकदमा  शुरू

 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ।

 fat  न  काठ  क्या  खदान  जहां  दुर्घटना  हुई  बन्द  कर  दी  गई  परन्तु  प्रबन्धक

 श्रवैधघिक  रूप  से  ठेकेदारों  द्वारा  उसमें  काम  कर
 रहे

 मूल  wast  में



 याचिका का  उपस्थापन  AGE १३  Qaayk

 fait  र०  कि०  मालवीय  :  प्रतीत  होता  है
 कि  बन्द  की  गई  ठेकेदार  उसमें  काम

 कर  रहे हँ  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 कोयला  ats  का  प्रतिवेदन

 fara  और  ईधन  मंत्री  के
 सभासचचिव  तिम्मय्या  )

 :  में  श्री  के०  दे०  मालवीय  की  आर  से

 वर्ष  TRY—RR  के  लिये  कोयला  बोर्ड  के  वार्षिक  फ़तिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल ०  Flo—— PVG RIG  )

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  का  atlas  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  दाह )
 :  श्री  कानूनगो

 की  are  से  मैं  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  अयोग  १९४५६  की  धारा  २४  की  उपधारा  ३  के

 वर्ष  SER L—RR  के  लिये  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 याचिका  का  उपस्थापन

 श्री  घटिया  :  मैं  कुछ  डालमिया-जैन  कम्पनियों  के  प्रशासन  सम्बन्धी

 जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  एक  याचिका कार  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  पेश
 करता

 हूं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  कया  बचा  से  पहले  प्रतियां  हमें  परिचालित  की  जाएंगी  ।

 jam  महोदय  :  पहले  याचिका  याचिका  समिति  को  भेजी  जाएगी  ।  समिति

 निर्णय  करेगी  कि  प्रतियां  परिचालित  की  जाएंगी  या  नहीं  ।  यहीं  समिति  ऐसा  निर्णय  करे  तो  प्रतियां

 अवस्य  परिचालित  की  जाएंगी  ।

 श्री  स०  मो  ०  बनर्जी  :  चर्चा  कल  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  याचना  समिति  को  इस  का  ध्यान  रखने  को  कहूंगा  ।

 पृश्नी  स०  Ato  बनर्जी  :  याचिका  इस  से  पहले  क्यों  नहीं  की  गई  थी  ?

 सहोदय
 :  इस  का  उत्तर  मुझे  नहीं  देना  है  ।

 श्री  सोनावने  याचिका  समिति को  चर्चा  आरम्भ  होने  से  पहले  प्रतिवेदन दे

 देना  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 याचिका  समिति  केवल  इसी  बात  का  निर्णय  करती  हँ  कि  क्या  प्रतियां

 wag  सदस्यों  को  बांटी  जायेंगी
 या  नहीं  ।

 उन  की  राय  राज  ली  जा  सकती है  ।  यदि  उन्हों  ने  बांटने

 oo
 का  निर्णय  किया  तो  प्रतियां  बांट

 दी  जाग
 पंगी  |

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 भ्रमण  ३  १९६३

 निर्यात  किस्म
 निरीक्षण

 श्रध्दा  महोदय
 :

 नब २  १९६३ को  श्री  मनुभाई शाह  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए  fara

 लिखित  प्रस्ताव  पर  न्य प्र्रतर  चर्चा  होगी

 —  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण  द्वारा  भारत  के  निर्यात  व्यापार  के  ठोस  विकास  श्र

 तत्संबंधी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 श्री  वारियार  को  मैं  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  विधेयक  के  खण्ड  ३  में  उपबन्धित  ११ स्थानों में

 निर्यात  करने  वालों  विशेष  कर  छोटे  निर्यात  करने  वालों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जायगा
 ।

 श्री  वारियर  के  मन  में  जो  कुछ  विचार  थे  उन  का  स्पष्टीकरण  श्री  अब्दुल  वहीद  ने  किया  है  ।

 यह  सही  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  निर्यात  में  वृद्धि  नहीं  हुई  परन्तु  सौभाग्यवश  पिछले  दो  वर्षों से

 निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही  मैच्योर  इस  वर्ष  पिछले  १७  वर्षों  से  जब  से  निर्यात  प्रारम्भ  gar  तब  से  श्रमिक

 निर्यात  हुआ  है  ।  अपने  निर्यात  व्यापार  में
 ४०

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  बहुत

 कोशिश  करनी  होगी  ।  इस  काम  में  किस्म  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  पिछले
 ¥

 महीनों  में  जब  हम  ने  ३९

 चीजों  पर  किस्म  नियंत्रण  लाग  कर  fart  बाजार  में  हमारी  चीजों  के  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  ।

 श्री  सर्राफ  भ्र ौर  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  किस्म  नियंत्रण  प्रौर  परीक्षण  प्रक्रिया  में  देरी

 नहीं  होनी  जब  हम  ने  काली  लाल  मिलें  इरादी  पर  बहुत  व्यापक

 नियंत्रण  व्यापार  ने  भी  ऐसा  डर  प्रकट  किया  था
 ।

 हम  ने  भ्राइवासन दिया  कि  हम  ने
 प्रत्येक

 पत्तन  पर  उचित  प्रबन्ध  कर  लिया  है  प्रौढ़  हमारे  पास  पर्याप्त  कर्मचारी  हैं  ।  कोई  देरी  नहीं  होगी  ।

 में  मंत्रालय  के  किस्म  नियंत्रण  are  परीक्षण  शाखा  कौर  कृषि  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  का  धन्यवाद

 करता  हूं  क्योंकि  उन्हीं  काली  मिर्च  कौर  इलायची का  नि  ति  करने  वालों  ने  पिछले  CWE  महीनों

 में  किस्म  नियंत्रण  are  परीक्षण  के  काम  पर  संतोष  प्रकट  किया  i  किस्म  नियंत्रण  are  परीक्षा को

 जल्दी  से  लागू  करने  से  पहले  हम  क्षेत्र  प्रयोगशालाओं  कौर  विभिन्न  प्रकार  के  उपकरणों  को  स्थापित

 करना  चाहते  हैं
 ।

 सुती  वस्त्रों  के  संबंध  में  अगले  सत्र  में  ale  विधेयक  लाया  जायगा
 ।

 उस  में  समस्त

 सूती  वस्त्र  सुती  वस्त्रों  के  लिए  रसायनिक  पदार्थ  सूती  धागे  इत्यादि  के

 लिए  देशी  शहरों  विदेशी  बाजार  के  लिये  किस्म  नियंत्रण  की  देखभाल  के  लिए  हम  ने  एक  निगम

 निकाय  की  व्यवस्था
 की

 है
 ।

 यह  व्यवस्था  इसलिए  की  है  ताकि  यहां  जाने  वालीं  चीजों  की

 किस्म  ठीक  हो  ate  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  मांग  के  अनुसार  हो  ।  देशी  बाजार  को  भी  इस  के  श्रतुसार

 ही  बनाना  चाहिये  ।  जिन  देशों  ने  व्यापार  के  लिए  सम्मान  प्राप्त  किया  है  वे  देशी  बाजार  में  भी  उच्च

 कोटि को  चीजें  चाहते हैं  ।  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  कृषि  सम्बन्धी  पौर  औद्योगिक  के  उत्पादन  में

 लगे  हुए  सब  को  देशी  प्रौर  विदेशी  बाजार  थ  लिए  किस्म  नियंत्रण  के  बारे  में  शिक्षा  दी  जाय  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  शुरू  में  ही  सजा
 कौर

 जुर्माना  लगाया
 जाना  चाहिय े।

 विधि  में  ऐसा  रसूल  नहीं  है  कि  पहले  ही  अपराध  के  लिए  दोनों  सजाएं  जायें  ।  सब  से  म्यूजिक  सजा

 दो  वर्ष  की  कैद  कौर  ¥,000  जुर्माना या  दोनों  हैं  ।  कम
 से  कम  सजा  तीन  महीने  है  शौर  ऐसे  विधेयक

 के  लिये  यह  काफी  समझी  जानी  चाहिये  ।

 यह  सच  हूँ  कि  चाय  कौर  पटसन  हमारे  देश
 के

 निर्यात  संवर्धन
 के

 लिए  बहुत  आवश्यक  हैं  शौर

 मैं  श्री  गुह  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  इन  चीज़ों
 के

 लिए  मी
 हम  प्रमाण  विस्तृत

 विवरण  लाने

 अंग्रेजी  में



 १३  १८८५  निर्यात  नियंत्रण  तथा  ८८

 विधेयक

 जा  रहे  ट् ें और  चूंकि  बे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  बहुत  वितरित  इसलिए  हमें  श्रन्तर्राष्ट्रीय  निर्यात

 संविधानों  को  पुरा  करना  पड़ेगा  जोकि  खरीदार
 बेचने  वाले  के  बीच

 किये  जाते  इसलिए

 यह  उपबन्ध जो  विधेयक  में  किया  गया  है  बहुत  बरच्छा  है  कि  हम  विधि  में  हस्तक्षेप नहीं  होने

 ताकि  भारत  से  निर्यात  किये  जाने  वाले  माल  के  संबंध  में  देश  को  बट्टा
 न

 लगे  ।

 इसके  बाद  यह  पूछा  गया  था  कि  कया  गुण  प्रकार  नियंत्रण  से  लागत  में  वृद्धि  होगी
 ।

 श्री  इमाम

 लाल  सर्राफ़  ने  यह  पूछा  था  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  १००  रुपये  के  निर्वात  माल
 पर  इस

 नियंत्रण का  व्यय  २०  नये  पैसे है  ।  यह  अधिक  नहीं है  ।  व्यापारियों का  कहना  है  कि  यदि  उन्हें  ३  या

 '४  प्रतिशत  अधिक  मिल  तो  ०.२  प्रतिशत  अधिभार  को  अ्रघिक  नहीं  समझना  चाहिये  ।  वास्तव

 पहले  ही  वर्ष  में  हम  ने  गुण  प्रकार  नियंत्रण  के  व्यय  में  सहायता
 दी

 है  प्रौढ़  काली  मिर्चे  ae  इलायची

 श्र  अन्य  चीजों  के  मामले  हम  प्राय  खर्च  स्वयं  दे  रहे  हैं
 खच

 निर्यातकों  को  देना

 पड़ता  है  ।  मैं  सदन  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  फि  हम  इसे  पैरों  पर  खड़ा  करना  चाहते  हैं
 ।

 चालू  वर्ष

 में  हमारा  इरादा  है  कि  देश  भर  में  विभिन्न  चीजों  के  लिए  ३००  क्षेत्र  प्रयोगशालायें स्थापित  की

 जिस  में  fray  का  खयाल  रखा  जायेगा  महा  झ्रधीक्षकों  का  जो  गुण  प्रकार  नियंत्रण

 ait  निर्यात-पूर्व  निरीक्षण  विशेषज्ञ  बनना  चाहते  एसी  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  के  लिए  पुरा

 प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  ।  हम  श्रनुसंघान  ear  की  प्रयोगशालाओं  का  भी  उपयोग  करेंगे  ate

 विस्तृत  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करते  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  तथा
 राष्ट्रीय  संगठनों  कौर

 विद्यालयों की  प्रयोगशालाओं  कौर  परीक्षण  हों  से  भी  लाभ  उठायेंगे  |  वास्तव में  जापान  श्र  अमेरिका

 जैसे  गुण  प्रकार  का  खयाल  वाले  देशों  की  प्रयोगशालाओं  श्र  परीक्षण  गृहों  की  संख्या  हजारों

 में  हो  सकता  एक  देश  में  ५०,०००  प्रयोगशालायें हैं  |  अपने  देश  के  झा कार  को  देखते  हमें

 भ्र गले  पांच  वर्षों  में  हर  एक  क्षेत्र  विशेष  कर  औद्योगिक  शौर  व्यापारिक  केन्द्रों  में
 विभिन्न  पदार्थों

 की  परीक्षा  के  लिए  बीसियों  विशिष्ट  प्रयोगशालायें  स्थापित  करनी  पड़ेंगी  ।

 खनिज  वयस्क  का  उल्लेख  किया  गया  था  |  इस  सम्बन्ध  में  भी  मैं  सदन  को  श्रीनिवासन  दे

 सकता हूं  कि  यद्यपि  वे  मिट्टी  की
 तरह  दिखाई देते  इन  के  लिये  भी

 कड़े  मापदंड  चाहियें  श्र  हम  यह

 नहीं  समझ  सकते  कि  चूंकि  इ  न  के  लिए  गुण  प्रकार  की  झ्रावस्यकता  नहीं  इसलिए इन  का  परीक्षण

 नहीं  होगा  ।  कुछ  लोगों  ने  भ्र पने  भाषणों  में  कहा  था  कि  कृषि  उत्पाद  alt  खनिज  उत्पादन  जैसे

 कच्चे  माल  के  लिए  जिनहें  देशों  में  भेजा  जाता  गुण  प्रकार  नियंत्रण  ate  लदान  पूर्व  परीक्षण

 की  नहीं  है  ।  यह  तक भी  सत्य  नहीं  है  ।  बुनियादी  कच्चे  माल  के  लिए  मापदंड  शादी

 निर्धारित  करने  की  कौर  भी  अधिक  झवइ्यकता  ताकि  खरीदार  को  म्गलूम  न  हो  सके  कि  वह

 क्या  खरीद  रहा  है  भ्रौर  हमें  भी  अच्छे  मूल्य  मिल  सकें  श्र  मंडी  का  उतार  दावे  शर

 झगड़े  कम  से  कम  हों  प्रौढ़  हम  नमूनों  का  पालन  करने  वाला  राष्ट्र  कहला  सकें  |  प्रमाप के

 अ्रतिरिक्त  महत्वपूर्ण  बात  यह  हे  :  कि  जब  हम  विदेशी  क्रेता  को  एफ  विशेष  नमूना  दिखाते  हैं  कौर  बाद

 में  हम  जो  माल  उसे  देते  वे  भिन्न  तो  विदेशी  क्रेता  को  हम  में  विश्वास  नहीं  रहता  ।  इसलिए

 नमूनों  पर  कायमਂ  रहना  कौर  प्रयोगशालाओं  परीक्षण  गुणों  की  सुविधायें  देना  आवश्यक  है  ।  हम

 व्यापारी  समुदाय  से  सहयोग  की  अया  करते  हैं  ग्रोवर  सदन  की  शुभ  इच्छाश्रों  से  हम  इस  देश  का  गण

 प्रकार  के  बारे  में  सावधान  बना  सकेंगे  ।

 यह  सच  है  कि  पिछले  १००  वर्षों  से  हम  ने  इस  की  उपेक्षा  की  है
 ।

 किन्तु  पुराने  जमाने  में  ऐसी

 बात  नहीं  थी  ।  सातवीं  और  आठवीं  शताब्दी  में  हमारा  नौवहन  बहुत  चिराग  यद्यपि  परिवहन

 कौर  संचार  इतना  तेज़  नहीं  था  |  अपने  शब्दों  पर  कायम  रहने  की  परम्परा  दादे  से  पोते  तक  शर



 प्यार  निर्यात  नियन्त्रण  तथा  विधेयक
 ३  FERR

 मनु भाई

 बाप  से  बेटे  तक  चली  रही  है  कौर  नमूने  का  सदा  पालन  किया  जाता  था  ।  जो  माल  दिया  जाता

 वह  नमूने  से  भी  भ्रच्छा  होता  था
 ।  इस  से  भारत  के  लिए  यह  नाम  पैदा  हो  गया  था  कि  वह  दुनिया  का

 एक  अत्यघिक  शक्तिशाली  कौर  व्यापारी  राष्ट्र  है  उस  नाभ  को  पैदा  करना  चाहते हैं  श्र

 चाहते  हैं  कि  ware  पांच  या  दस  वर्षों  में  हमारा  राष्ट्र  गुण-प्रकार  के  बारे  में  सके  होने  की  ख्याति  प्राप्त

 कर  सके  |

 यह  वर्ष  विदेशी  व्यापार  के  इतिहास  में  गुण-प्रकार  नियंत्रण  वर्ष  समझा  जायेगा  ।  इस  समय

 १०  हज़ार  वस्तुएं  जिन  का  विदेशी  व्यापार  होता  किन्तु इत  में  से
 ७००  इन  सपर को

 एक  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  गुण-प्रकार  नियंत्रण  ate  लदान पूर्वे  निरीक्षण  के  अन्तरगत  लाया

 दोनों  विदेशी  मंडी  ate  श्रान्तारिक  खपत  के  लिए  |

 मैंने  माननीय  सदस्यों  के  सब  त्रों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  फरिया  मैं उन  का  अ्राभारी

 हूं  कि  उन्होंने  एकमत  से  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।  श्री  वारियर  ने  कुछ  संशोधन  दिये  जिन  के

 बारे  में  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  प्रौढ़  मैं  श्रद्धा  करता  हूं  वे  इन  पर  नहीं  करेंगे  ।

 tat [५  do  गृह  :  खंड  १३  में  जिस  भ्र धि सुचना का  उल्लेख  क्या उस  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 पढ़ो  मनुभाई  दाह  खंड  १०  के  उपबन्ध के  अनुसार  नियम  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  |  यह

 केवल एक  विशिष्ट  पदाधिकारी को  मनोनीत करने  at  set  है  ।  अ्रधीनस्थ  विधान में  इस  की

 व्यवस्था  है  इसे  पटल  पर  रखने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  |

 श्रेय महोदय  :  wet  यह  हें

 किस्म  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण  द्वारा  भारत  के  निर्यात  व्यापार  के  ठोस  विकास  are

 तत्सम्बन्धी
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 गश्रथ्यक्ष  महोदय  :  अरब  खंडवार  विचार  शुभारम्भ  होगा  ।

 wat यह  हें  :

 २  खंड  विधेयक  का  aa  बने  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  निरीक्षण  परिषद्‌  की

 श्री  वॉरियर  :
 मैं  अपना  संशोधन संख्या  १  प्रस्तुत  करता

 शनी  यशपाल  सिंह  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  ८  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पीठासीन
 लिन  विविन  नन  वकिल

 मल  अग्रेंजी  में



 १३  १८८५  निर्यात  नियंत्रण  तथा  विधेयक  yoEg

 श्री  agate  fag:  acl  एमेंडमेंटस  के  सिलसिले  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 दूसरी  दफा

 कोई  जुर्म  करता  है  तो  उसको  कम  से  दस  हजार  रुपया  जुर्माना  होना  चाहिये
 प्रौर कम  से

 कम  तीन  साल  की  सजा  होनी  चाहिये  ।  अभी  परसों  हमारी  हैल्थ  मिनिस्टर  साहिबा  कह  चुकी  हैं  कि

 दुबारा  जुर्म  करने  पर  ज्यादा  पजा  दी  जायेगी
 |

 इसलिए  मेरा  सजेशन  यह  है
 कि

 दुबारा  करने पर

 इतनी  सख्त  सज़ा  दी  जाए  कि  वह  फिर  उस  तरह  का  जुर्म  करने  की  तुरंत  न  कर  सके  |

 दूसरा  मेरा  कहना  यह  है  कि  इसको  सिंह  ahead  पर  ही  न  छोड़  दिया  जाए  बल्कि  जेसा

 तत्र  में  कायदा  होता  है  उसके  मुताबिक  इसमें  दो  मैम्बर  लोकसभा  से  कौर  एक  मैम्बर  राज्य  सभा  से

 लिया  जाए  ।  इसके  लिए  यह  भी  जरूरी  है  कि  ऐसा  seit  एटमासफीयर  तैयार  किया  जाए  कि  किसी

 भी  ट्रेडर  को  हिम्मत  न  हो  कि  उस  तरह  का  कमल  कर  सके  जिससे  देश  की  गरिमा  पर  धब्बा  |

 ऐसी  तजवीज़
 की

 जानी  चाहिये
 कि

 काम  अच्छी  तरह  से
 चल

 सके
 ।

 श्री  मनुभाई  शाह  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  इस  किस्म  के  बिल  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  करना

 अच्छा  नहीं  होगा  कि  पालियामेंट  के  मैम्बर  रखे  जायें  |  यह  किस्म  का  काउंसिल  बनेगा  |  इसका

 ज्यादातर  काम  एपेलेट  गौर  एनफोर्स  मेंट  का  होगा  सलाह  देने  का  नहीं  ।  यह  कोई  एडवाइज़री बोड  या

 डिवेलेपमेंट ars  के  किस्म  का  नहीं  होगा  ।  इसका  मकसद  यह  होगा  कि  हमारी  कंट्री  के  को

 बढ़ाये  |  इस  किस्म  का  बिल  चूंकि  यह  है  शौर  इस  किस्म  का  काउंसिल  चूंकि  यह  इसलिए  बहुत  सोच
 विचार  करने  के  बाद  किसी  पालि मेंट री था  लेजिस्लेटिव  के  टाइप के  मैम्बर  को  या  इस  किस्म  के

 ३

 पब्लिक  के  रिप्रेजेंट  टिव  को  जो  पालि में ट्री  लाइफ  से  ताल्लुक  रखता  लेने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 प्राफिशल्ज  ate  नान-ग्राफ़िशल्ज़  जो  इसमें
 रखें  गए  वे  एक्सपेंस  स्पेशलिस्ट  हैं  खाली

 सरकारी  नौकरों  को  रखने  का  सवाल  नहीं  है  ।

 जहां
 तक  दस  हज़ार  निशानी  का  तीन  साल

 की  का  सवाल  है  इस  ड्रग  कण्ट्रोल  की

 जो  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  मैं  कहना  चाहता  हूं  थोड़ा  सा  उसमें  कौर  इसमें  फर्क  है  ।  वहां पर

 इंसान  की  रोज़मर्रा  की  उसके  उसकी  तन्दुरुस्ती  के  साथ  उसका  ताल्लुक  लेकिन

 यह  सवाल  ज्यादातर ट्रेड  का  है  ।  फिर  भी  पांच  हजार  रुपये  के  जुर्माने  शौर  दो  साल  कैद  की  जो  सज़ा

 रखी गई  वह  कम  नहीं  है  ।  इस  किस्म  के  बिल  में  यह  बहुत  ज्यादा  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि

 mat  जैसा  इसको  वैसे  ही  स्वीकार  कर  लिया  जाए  |

 महोदय  :  क्या  श्री  वारियर  को  संशोधन  वापस  लेने  की  भ्र नुम ति  है
 ?

 +H  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  १,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  गया  ।

 महोदय  :
 कया  श्री  यशपाल  सिंह  को  अरपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अ्रनुमति है है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  ८,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ३  विधेयक  ara

 ब  ere  लिट  प्रस्ताव  स्वीकृत
 gut

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 निर्वात  नियन्त्रण  तथा  ३  & RR रे

 खंड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड
 ४  ale  ६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड ७

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 पब  हम  खण्ड  ७  को  लेते  हैं  ।

 श्री  वारियर  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  २,  ३  कौर

 ४
 प्रस्तुत करता  हूं  ।

 अपने  संशोधन  संख्या  २  के  द्वारा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाये कि  ये
 करण  छोटे  छोटे  व्यापारियों  के  हितों  को  हानि  न  पहुंचें  ।  इस  लिए  सक्रंमणकाल  में  ये  रविवार

 उनमें  निहित  न  किये  क्योंकि  इन  लोगों  को  छोटे  छोटे  व्यापारियों  से  कोई  सहानुभूति  नहीं  होगी  ।

 खण्ड
 ७  के

 उपखण्ड  (५)  के  बारे  मैं  यह  समझ  कि  न्यायालयों  की  शक्ति  क्यों

 हटा ली
 जाये

 ।

 fat  दया मलाल  सर्राफ  :  मैं  इन  दोनों  संशोधनों  का  विरोध  करता  हूं  ।  क्योंकि  इनसे  लाभ

 की  बजाय  हानि  अधिक  होगी  ।

 पहले  संशोधन  के  बारे  मेरा  निवेदन  है  कि  निर्यात  व्यापार  के  विकास  के  लिए  कुछ  नये

 कदम  उठाये  जा  रहे  जिस  पर  देश  का  भविष्य  निर्भर  करता है  ।  इसलिए हमें  इसको  afar  सख्त

 नहीं  बनाना  चाहिये  क्योंकि  इससे  लोगों  के  मन  भ  निर्यात  करने  का  उत्साह  कम  हो  जायेगा  ।

 जहां  तक  दण्ड  सम्बन्धी  घारा  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  माननीय  मन्त्री  का  रवैया  बिल्कुल

 ठीक हैं  ।  यही  समय  है  कि  जबकि  हमें  लोगों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कहना  चाहिये  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 जो  कुछ  भी  श्री  वारियर  ने  मान्यता  को  निलम्बित  किये  जाने  के  बारे  में

 कहा  TS  सही  नहीं  क्योंकि  यदि  सरकार  कार्यवाही  कर  भी  तो  हो  सकता  है  कि  अभिकरण

 का  कोई  दोष  न  हो  ।  इसलिए  निलम्बन  का  दण्ड  बहुत  सख्त  है  ।  विधि  कौर  न्याय  की  साधारण  प्रक्रिया

 के  श्रतुसार  भी  हमें  उन्हें  कुछ  समय  देना  चाहिये  कौर  उनका  स्पष्टीकरण सुन  कर  निर्णय  करना

 चाहिये  ।  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि  मैं  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करना  चा  हूंगा  ।  यदि  उनका  दोष  सिद्ध

 हो  तो  हम  मान्यता  वापस  ले  लेंगे  |  केवल शक  के  आधार पर  मान्यता  वापस ले  उचित  नहीं

 होगा ।

 जहां तक  उपखण्ड  (  ५)  का  सम्बन्ध  यह  एक  ऐसा  प्रदान  है  जिसमें  भ्र पी लीय  प्राधिकार  को

 भग  सभी  न्यायिक  शक्तियां  प्राप्त  होंगी  |  यदि  हम  इसे  मुकदमेबाज़ी  पर  छोड़  तो  किस्म  नियन्त्रण

 का  सारा  प्रयोजन  समाप्त  हो  जायेगा  क्योंकि  प्रत्येक  मामला  न्याय।लय  में  घसीटा  जायेगा  ।  हम

 किस्म  नियन्त्रण  के  लिए  एक  तेज़  प्रौढ़  सक्षम  व्यवस्था  बनाना  चाहते  हैं
 ।  उपखण्ड  (६)  में  हमने  पौर

 दोस्तियाँ  ले  ली  हैं  ग्रथित  यदि  कोई  कठिनाइयां  रह  तो  हम  सरकारी  स्तर  पर  संशोधन  कर

 सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  वारियर  को  अपने  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य :  जी  हां  ।

 fat  अंग्रेजी में



 १३  aay  निर्यात  तथा  नियंत्रण  विधेयक  ४८८४५

 संशोधन  संख्या  २,  २  श्रौर ४, सभਂ ४,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिये  गये  ।

 १उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ७  विधेयक  का  अग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  |

 खंड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ८  से  १०  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड

 fait  वॉरियर  :  मैं  प्रिये
 संशोधन

 सख्या  ५  शौर  ६  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 यह  खण्ड  दिये  जाने  वाले  दण्ड  के  बारे  में  है  ।  मैं  समझता  हु  कि  निर्धारित  दण्ड  रोधक  दण्ड  नहीं

 क्योंकि  किस्म  नियन्त्रण  at  विनियम  लागू  तो  ऐसे  भ्रपराध  के  लिए  दण्ड  शौर  सख्त  होना

 चाहिय े।

 हमें  जापान  के  ५०  वर्ष  के  भ्रनुभव  से  लाभ  उठाना  चाहिये  |  वहां  पहले  ara  के  लिए  तीन

 वर्ष  का  दण्ड  खण्ड  में  कम से  कम  दण्ड का  उल्लेख ही  नहीं  यदि  हम  पहले  अपराध  के  लिए

 कम  से  कम  तीन  मास  की  कैद  ग्रोवर  दूसरे  प्रपराधके  लिए  ६  मास  का  दण्ड  रखें  तो  मुझे  सन्तोष  होगा  |

 उन  पर  जुर्माना  करने  का  कोई  महत्व  नहीं  क्योंकि  ये  भारी  जुर्माने  भी  दे  सकते  हैं  |

 श्री  मनु भाई  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  साधारण  विधि  में  भी  पहले  अपराध  के  लिए

 सरकार  या  जनता  को  पक्का  अपराधी  समझना  बिल्कुल  गलत  होता  है  ।  इसलिए  दूसरे  के

 हमने  न्यायालय  के  लिए  कोई  विकल्प  नहीं  छोड़ा  है  ।  उसको  दण्ड  पौर  कंद  दोनों  का  भ्र धि कार  होगा  ।

 केवल  पहले  भ्रपराध  के  लिए  न्यायालय  को  यह  विवेक  दिया  गया  है  कि  वह  अपराध  को  देख  कर  दण्ड

 निश्चित  करे  ।  यह  कहना  भी  सत्य  नही ंहै  कि  चूंकि  वे  भारी  जुर्माना  भी  सदा  कर  सकते  इसलिए

 वे  खराब  माल  भेजते  रहेंगे  ।  सीमा  शुल्क  अघिनियम  के  श्रन्तगंत  र  इस  अधिनियम  के  wet  भी

 उन्हें  निर्यात  लाइसेंसों  स ेवचित  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मेरा  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  व्यापारी

 समुदाय  ate  निर्यातकों  are  विदेशियों  को  कुछ  समय  दिया  जाये  ।  यदि  त्रुटि  फिर  भी  बनी  तो

 मामले
 पर  पुर्निवचार  किया  जा  सकता है  |  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहूंगा  कि  वे  gor  संशोधनों

 पर  आग्रह  न  करे  ।  हम  ने  सोच  विचार  के  बाद  यह  कदम  उठाया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५  शौर  ६  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  eda

 हुए

 उप  Tea  सह  य  : प्रदान यह  है  :

 खंड  ce  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 | प्रस्ताव  स्वीकृत  |  gat

 खंड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 LY  eT  NT  HY

 | मल ८  अंग्रेजी
 में
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 खंड  १२.--(समवायों  द्वारा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वॉरियर का  एक  संशोधन  है
 |  क्या  वह  उसे  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं

 ?

 श्री  वॉरियर  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या
 ७

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।  इसका  सम्बन्ध उन  समवायों  से

 है  जहां  इस  अघिनियम  के  अधीन  किसी  समवाय  द्वारा  अपराध  किया  जा  चुका  है  ।  उन  समवायों  को

 पता  होता  है
 कि

 वे  एक  ऐसी  चीज  कर  रहे  हैं  जो  अवैध  अ्रपराध है  ।  अपराध बड़े  अघिकारी  wa

 करते  हैं  परन्तु  दोष  नीचे  के  लोगों  के  सिर  लगा  दिया  जाता  है  ।  इस  चीज  को  हमें  चाहिये  ।

 दण्ड  अपराधियों को  ही  मिलना  चाहिये
 ।
 मैं  चाहता  हू  कि  कोई  भी  कानून  की  पकड़  से  बच  न  सके  AK

 इसीलिये  मैं  यह  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  हू  ।

 मुंडा  लक्ष्मींमल्ल  सिंघवी  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  रियर  के  संशोधन  का  विरोध  करता

 हूं  ।
 मै ंसमझता हूं

 कि
 सं  शोधन  प्रस्तुत  करने  से  पहले  उन्होंने  खण्ड  १२  के  उपखण्ड २  को  ठीक  से  देखा  नहीं

 उसमें  कहा  गया  है  कि  किसी  सिवाय  में  अपराध  होने  पर  यदि  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  वह

 राध  उस  समवाय  के  किसी  सचिव  या  किसी  अन्य  झ्र धि कारी की  सहमति  से  या  उसके

 साथ  मिल  कर  या  उसकी  लापरवाही  से  हु  है  तो  उसे  भी  अपराधी  समझा  जंग  अर  दण्ड  दिया

 जायेगा  ।  श्री  वॉरियर को  जो  डर  है  उसका  समाधान  इससे  ही  हो  जाता  है  ।  दण्डविधि में  दण्ड

 दायित्व  सदा  वैयक्तिक  होता  fate  यदि  आप  अपराधिक  दायित्व  को  कड़ा  करते  जबकि  किसी

 व्यक्ति  को  किये  गये  भ्रपराध  का  ज्ञान मात्र  भी  नहीं  तो  यह  बहुत  बुरी  बात  होगी  ।  ऐसा  करके

 हम  कानून  का  निराकरण  करेंगे  |

 fat  सुभाष  :  मेरे  माननीय  मित्र  डा०  सिंधवी  ने  तक  श्री  वॉरियर  की  बातों

 उत्तर  दे  दिया  है  ।  मैं  बस  इतना  प्रौढ़  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  बड़ी  जटिल  चीज  है  ।  कोई  निर्यातक

 अपना  सामान  यदि  बाहर  भे  जता  है  गौर  मान  लीजिये  कि  पत्तन  पर  एक  पुरी  गांठ  गिर  जाती  है

 कौर  सामान  को  क्षति  पहुंचती  है  ।  इसका  सामान  की  किस्म  पर  प्रभाव  पड़ता  है  परन्तु  यह  उस

 आदमी  के  नियन्त्रण  के  बाहर  की  बात  है  |  इसी  तरह  कोई  मशीन  बनाते  समय  जो  कच्चा  लोहा  वह

 से  खरीदता  वह  स्तर  से  नीचे  का  हो  सकता  है  प्रौढ़  वह  न्यायाधिकरण  के  सामने  प्रमाणित  कर

 सकता  है  कि  उसने  उत्पादन  के  प्रत्येक  प्रक्रम  पर  स्तर  को  बनाये  रखने  के  लिये  पुरी  सावघानी  बरती  है  ।

 aa  यदि  ऐसे  मामलों  में  जो  कभी  कभी  होते  ऐसी  बातें  हो  जाती  हैं  जो  उत्पादन  या  यातायात  के

 पर  उसके  नियन्त्रण  या  सक्षमता  से  बाहर  हैं  तो  ऐसा  होना  स्वाभाविक  ही  समझना  चाहिये  तौर

 जो  पूर्व-निरीक्षण  विधियां  तथा  गुण  दोष  नियन्त्रण  विधियां  प्रत्येक  देश  में  विद्यमान  हैं  यह  उपबन्ध

 उनमें  से  अधिकतर  में  है  ।  इसलिये  मैं  उनसे  यह  देखने  निवेदन  करूंगा  कि  इसे  उस  सामान्य  रीति  से

 बिल्कुल  अलग  करना  होगा  जिस  से  कि  कानून  के  उपबन्धों  से  बच  ने  के  लिये  कोई  रास्ता  बना  लिया

 जाता  है  ।  परन्तु  यह  ज्यादा  सीमान्त  शौर  परिणा हक  मामलों  के  बारे  में  है  जहां  कि  यदि  किसी  व्यक्ति

 के  नियन्त्रण  के  बाहर  की  कोई  चीज  हो  जाती  है  तो  उसको  कानून  देखेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  इसे  वापिस  लेना  चाहते  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  ७,  सभा  की  अनुमति  वा  पिस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खण्ड  १२  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ॥

 भ्र तरे जी  में
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 खंड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  खण्ड  १३  से  ls
 ।

 कोई  सशोधन नहीं  ह
 ।

 प्रदान यह  है  :

 कि  खण्ड  १३  से  १८  विधेयक  का  श्री  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |

 खंड  १३  से  १८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है  :

 कि  खंड  १,  श्रघिनियमन  सुत्र  झर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  |  स्वीकृत

 खंड  १,  प्रति  नियमन  सुत्र  कौर  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 थी  सुभाष  शाह  :.  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  11.0

 श्री  सिंहासन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  यह  कानून  हमारे  देश
 के

 गौरव  को  बढ़  ने

 वाला  सिद्ध  इसलिये  मैं  इसका  स्वागत  करता हूं  ।

 किसी  समय  हमारे  देश  में  यह  अवस्था  थी  कि  यहां  जो  माल  मिलता  था  अच्छा  मिलता  था
 ।

 फाइहान  ने  लिखा  है  कि  वह  जहां  गया  उसको  भ्रच्छा  दूध  मिला  ।  लेकिन  श्राज,इसी  देश  में  यह  द  शा

 है  कि  हर  जगह  दूध  में  पानी ही  पानी  मिलता  हें  ।  मैं  आपको  एक  घटना  बताना  चाहता  हूं
 ।  सन्‌  १९  ३०

 में  जिस  समय  सत्याग्रह  प्रां दोलन  चल  रहा  था  तो  स्वदेशी  का  बहुत  जोर  था  उस  समग्र  एक  महाजन

 ने  मुझे  बुलाकर कहा  कि  श्राप  देख  लें  कि  स्वदेशी  प्रौर  विदेशी  में  क्रिया  अन्तर  है
 ।

 उसने  कहा  कि

 विदेशी माल  के  जिस  थान  पर
 ४०  गज  लिखा  होता  है  उसमें

 ४०
 गज  ही  कपड़ा  निकलता  लेकिन

 स्वदेशी  जिस  थान  पर
 ४०

 गज  लिखा  होता  उस  में  ३८,  या  ३७  या  ३६  गज  ही  कपड़ा  निकलता

 हम  कसे  स्वदेशी  को  चलायें  |  उसने  कहा  कि  वह  स्वदेशी  का  पक्षपाती  था  are  जब  से  स्वदेशी

 आंदोलन  चला  है  उसने  विदेशी  धोती  पहनना  छोड़  दिया  लेकिन  उसका  परिणाम  यह  था  कि

 जबकि  विदेशी  धोती  में  वह  दो  लांग  लगा  सकता  स्वदेशी  में  एक  लांग  लगाने  में  भी  कठिनाई  होती

 एक  प्रौढ़  उदाहरण  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  हिन्दुस्तान  मोटर  कम्पनी के  मालिक

 ने  अपने  एक  कार्यकर्ता
 से  पूछा  कि  हमारी  मोटर  कैसी  बनी  तो  उसने  बड़ा  सुन्दर  जवाब  वह

 मैं  प्राकार  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  उसने  कहा  :

 गाड़ी  तो  घनी  चोखी है  ।  इसका हर  पुरजा
 बोले  है  सिवाय

 होने के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सिंहासन

 यानी  गाड़ी  ऐसी  बनी है  कि  उसके  सब  पुरजे  बोलते  जोकि  न  बोलने  सनौर  हाने

 जो  कि  बोलना  चाहिये  वह  नहीं  बोलता  ।  तो  यह  हमारी  हिन्दुस्तान  गाड़ी  के  बारे  में  एक  कार्य  कर्ता

 की  राय है  ।

 पडा०  लक्ष्मोसलल  सिंघवी
 :

 श्री  कार  पहले  से  बहुत  अच्छी  है  ।

 श्री  सिंहासन  fag:  जब  कहा  था  उस  समय  यही  हाल  था  ।

 तो  मेरा  कहना  है  कि  जहां  क्वालिटी  इम्प्रूव  हो  वहां  प्राइस  का  भी  ख्याल  रखना  चाहिये  ।

 हमारे  यहां  गाड़ियां
 बन

 रही  हैं
 उस

 के  मुकाबले  में  उसी  कीमत  की  कौर  उस  से  कमਂ  कीमत  में

 उससे  भ्रच्छी  गाड़ियां  विदेशों  में  बन  रही  हैं  ।  एसी  हालत  में  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  यह

 महंगी  क्यों  बनें  ?  हमारे  यहां  टैरिफ  कमिशन  दाम  बढ़ाने  पर  लगा  सुग्रा  है  तौ र  परिणामस्वरूप

 दाम  घ्रढ़तें  चले  जाते  हैं  ।  जहां  हमारा  प्रयत्न  माल  की  क्वालिटी को  अच्छा  रखने  के  लिपे

 चाहिये  वहां  दाम  का  भी  ध्यान  रखना  होगा  कि  ret  के  मुकाबले  हमारी  चीजों  के  दाम  प्रतीक  न

 रहें  ।  प्रौरों  के  मुकाबले  में  हमारे  माल  की  क्वालिटी  बराबर  रहे  लेकिन  झगर
 उन

 का  दाम
 श्रमिक  रक्खा  जायेगा  तो  उनको  कौन  खरीदेगा  ?  इसलिये  दाम  ale  क्वालिटी  दोनों  कां  ध्यानਂ

 रख  कर  मार्केट  में  कम्पीट  करना  होगा  ।  क्वालिटी  कौर  प्राइस  दोनों  की  व्यवस्था  ठीक  रहने  से  ही

 हमारा  व्यापार बढ़ेगा  ।  इस  हेतु  श्री  मनुभाई  शाह  जो  यह  बिल  लाये  हैं  वह  स्वागत  योग्य  है
 ।
 मैं

 सबको  बधाई  देता  हूं  त्र  आ  करता  हूं  कि  हमारा  व्यापार  झाग  बढ़ेगा  |

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  मंत्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हुं  ।  पहला  यह  कि  देश  भर  में  वह  जो  परीक्षण करने  वाली
 शालायें  खोलने  जा  रहे  हैं  उनके  साथ  ऐसी  पर्याप्त  सुविधायें  दीਂ  जायें  जिन  से  कि  लोग  लाभ  उठा

 सक  ated  निर्माताओं  या  निर्यातकों  के  निकट  हों  ।  दूसरा  यह  कि  जो  सामान  बाहर  भेजा  जाये  वहू

 समय  पर  भेजा  नहीं  तो  कई  बार  विलम्ब  हो  जाने  से  क्रयादेश रद  हो  जाते  हैं  ।  तीसरा यह  कि
 जो  लदान-पूर्वे  निरीक्षणालय  खोला  जा  रहा  है  वह  के  गुणदोष  देखने  तथा  कम  से  कम  समय
 में  उनका  निरीक्षण  करते  के  लिये  प्रभावी  हो  क्योंकि  देर  लगने  से  नुकसान  होता  चौथा  यह  कि

 हमारे  आयात  गौर  निर्यात  में  उपयुक्त  समन्वय  होना  चाहिये  ।  इन  सुझावों  के  साथ  मैं  विधेयक क
 समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  सुभाष  दाह  :  श्री  श्यामलाल  सर्राफ  ने  थोड़ी  सी  ही  ala  उठाई  हैं  ।  मैं  उन्हें  श्रीनिवासन

 दे  सकता  हूं  कि  सुविधायें व्यापक  होंगी ।  यह  ठीक  है  कि  महाद्वीप  जैसे  विशाल  इस  देश  में  कुछेक
 पत्तनों  कौर  बड़े  प्रौद्योगिक  नगरों  में  सुविधायें  प्रदान  कर  देना  काफी  नहीं  समझा  जा  सकता  ।  सच  तो

 यह  है  कि  दस्तकारी एक  एसी  चीज  है  जो  कि  बड़ी  संख्या  में  इस  देश  के  गांवों  में  फैल  गई  इसलिये

 मैं  उन्हें  विश्वास  दिला  सकता हूं  कि  यह  बहुत  बरच्छा  सुझाव  है  जिस  पर  Th  हम  पहले  ही  ध्यान  दे

 चुके  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  परीक्षण  गृहों  शर  प्रयोगशाला  की  सुविधायें  सेकड़ों  या  हजारों

 में  हो  जायेंगी  ।

 मूल  ~ TAT 7  में



 १३  aay  निर्यात  नियंत्रण  तथा

 fay  यक

 उन्होंने  परिदान  इरादी  के  दावों  का  उल्लेख  किया है  ।  मैं  उन्हें  प्रशासन  दे  सकता हूं  कि  व्यापार

 घोडे  की  पिछली  बैठक  में  हमने  इस  बात  पर  पुरी  तरह से  विचार  किया  यह  एफ  रोग  है  जो

 गत  कई  दादियों  से  भारत  के  विदेशी  व्यापार  को  चिपटा  gars  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  दावों  ate  विवादों

 को  तय  करने  के  इस  प्रश्न  कीਂ  जांच  करने  के  लिये  हमने  विधि  मंत्रालय  के  सचित्र  के  सभापतित्व  में

 एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  हमारा  इरादा  मंडलीय  तथा  सरकारी  दोनों  स्तरों  पर  दाव

 करण  स्थापित  करने  का  है  ताकि  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाये  कि  भ्रायातकों  are  निर्वात  कों  द्वारा

 उपयुक्त  क्षति  का  भुगतान  करने  या  परिदान  भुगतान  करने
 में  सुस्ती  या

 ठे  के  संबंधी  anna  में

 असफलता  के  कारण  भारत  के  नाम  पर  ब्रांच  न  कराने  पाये  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  एक  बार  दावा

 निकाय के  बन  जाने  के  बाद  उन्होंने  जो  कुछ  यहां  कहा  है  वह  बीते  हुये  समय  की  बात  बन  कर  रह

 जायेगा |

 aaa  निर्वात  को  समन्वित  करने  का  प्रश्न  बड़ा  व्यापक  है  जो  कि  इस  से

 पैदा  नहीं  होता  ।  मैं  उन्हें  विश्वास  दिला  सकता हूं  कि  भारत  के  निर्यात  are  आयात  व्यापार  में  Tater

 श्र  वैज्ञानिक  पारस्परिक  संबंध  स्थापित  करने  का  हमारा  इरादा  है  ।  ताकि  निर्यातकों  जो

 अब  तक  लाभ  उठाने  वालों  की  सुची  में  त्रस्त  में  प्राया  करते  q~—Tq  से  पहले  प्रतिष्ठापित  ग्रा या तक

 फिर  वास्तविक  फिर  ढेर  से  आयातक  जो  देश  पर  भार  बन  गये  कौर  ग्रस्त  में  निर्यातक

 का  अग  लाया  जाये  सनौर  बाकी  पीछे  रखे  जायें  |

 श्री  सिहासन  सिंह  ने  स्वदेशी  प्रां दोलन  का  उल्लेख  किया  है  |

 श्री  सिंहासन  सिंह  ने  स्वदेशी  माल  के  लिये  जो  विचार  प्रकट  किये  उन  के  लिये  हमारा

 पुरा  ध्यान  है  |  हम  जानते  ह  कि  क्वालिटी  और  प्राइस  दोनों  में  ही  हमें  अनप  देशों  से  मुकाबला  करना

 है।इस  देवा  में  बने  हुये  सामान  चीजों  को  दुनिया  के  बाजारों  में  रखने  के  लिये  हम  प्रयत्नशील

 हूं  सभी  भ्रावश्यक  कदम  उठा  रहे  हँ  ।  मैं  उनको  विश्वास  दिलाना  चाहता हुं  कि  हमारा  प्रयत्न

 सिफ  यह  ही  नहीं  है  कि  इस  देश  में  स्वदेशी  चीजें  बिकें  मलिक  वह  ऐसी  हों  जिससे  कि  वह  फौरेन  मार्केट

 मे ंभी  कामयाबी  के  साथ  कम्पीट कर  सकें  ।  दुनिया  के  बाजारों  में  हमारी  चीजें  प्रयास  जगह  बना

 सकें  मदारी  पा  सकें  कौर  ,  जिनके  लिये  कि  हम  लोग  ad  wera  कर  ऐसी  हमारी  कोशिश

 है  ate  इसीलिये  यह  बिल  लाया  गया  है  |

 श्री  गुणदोष  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  की  क्या  राय  है  ?  क्या  पिछले  कुछ

 समय  से  इसमें  निश्चित  सुधार नहीं  क्या  अब
 कम

 से  कम  शिकायतें नहीं  हैं  ?

 fat  मनुभाई  शाह  :  इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  देश  गुणदोष  के  प्रति  सजग  हो  रहा  है  ।

 इन  सब  उपायों  से  जो  कि  हम  कर  रहे  हूँ  गत  अनेक  दशाब्दियों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  अवधि  में  इसे

 श्रमिक  संचित  रूप  से  अनुभव  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 मूल  अंग्रेजी  मैं

 595  (ai)
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 संघ  राज्य-क्षेत्र  बासन  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  विधान  संभागों  कौर  मंत्रि  परिषदों  तथा  कुछ  अन्य

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  विचार  किया  जाये  पी

 इस  विधेयक  को
 सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करते  हुये  मुझे  खुशी  होती  है  क्योंकि  संघ  राज्य

 क्षेत्रो

 के
 लिये  यह  बहुत  ही  स्वागत  योग्य  होना  चाहिये  ।  संयुक्त  समिति  में  कुछ  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये

 गये  थे
 ।

 सच  तो  यह  हूं  कि  जब  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन .  था  तब  मैंने इस

 सदन  तथा  दूसरे  सदन  के  सदस्यों  की  भावनाओं  को  भांप  लिया  था  ।  संयुक्त  समिति  में  जो  प्रो  चर्चा

 हुई  उसे  देखते  हुये  मैंने  स्वयं  ही  विधेयक  के  कुछ  खंडों  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  रखा  मुझ  विश्वास

 है  कि  इन  परिवर्तनों  के  साथ  विधेयक  को  सदन  से  पुरी  प्रशंसा  कौर  सामान्य  समर्थन
 प्राप्त  होगा

 मैं  जानता हूं  कि  इस  सदन  में  तथा  बाहर  यह  बड़ी  दढ़  राय  है  कि  इन क्षेत्रों  को  पड़ौसी  राज्यों
 में

 मिला  दिया  जाना
 ऐसा  महसूस  किया  जाता  है  कि  श्रमिक  दृष्टि  यह  उपयोगी

 होगा

 इन  क्षेत्रों  के  अपने  fara  |  यदि  इन्हें  मिला  जाता  है  तो  मिला  कर  बनाया  गया  राज्य  अपने  व्यापार

 सनौर  वाणिज्य  का  विकास  करने  के  लिये  प्रतीक  अच्छी  स्थिति  में  होगा  ate  ये  यूनिट  जो  इस  समय

 अधिक  दृष्टि  से  भ्रातृत्व  योग्य  नहीं  है  वे  इस  दृष्टि  से  अपने  पैरों  पर  खड़े  होने  योग्य  हो  जायेंगे  कौर

 इस  समय  सक न्द्रीय  सरकार  पर  जो  बोझ  है  वह  इस  से  कम  हो  जायेगा  ।  व्यवितगत  रूप  से  मैं  अ्रनुभव

 करता  हूं  कि  इस  तक  में  बहुत  सार  है  परन्तु  देखना  यह  है  कि  वर्तमान  परिस्थितयों  में  हमें  बया  करना

 चाहिये  |  हमें  याद  रखना  है  कि  ये  क्षेत्र  १६४७  से  पहले  न्यूनाधिक  स्वायत्तशास्त्री  थे  या  एक  प्रकार  से

 स्वतंत्र थे
 ।  हिमाचल  मणिपुर  कौर  त्रिपुरा  अघिकतर  छोटी  देशी  या  बड़ी  रिया  सकें

 थीं  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  उन्हें  स्वतंत्र  मत  कहिये

 श्री  लाल  बहादुर  स्वतंत्र  का  ्  यहं  कि  वे  स्वायत्तशासी थे
 |  अ्रधिकतर  क्षेत्र  ब्रिटिश

 क्षेत्रों  में  नहीं  थे  ।  वे  स्वायत्तशासी थे  ।  स्वायत्त  शासन  किस  किस्म  का  था  यह  एक  अलग  बात  है  ।

 परन्तु  उनमें  यह  भाव  अ्रवंइ्य  रहा  होगा  कि  उनकी  seal  सभा यें  आदि  हैं  ।  इसी  प्रकार  पांडिचेरी

 गोझा  भी  विदेशी  शासन  के  अधीन  थे  कौर  उनकी  अपनी  सभा यें  और  अपनी  मंत्रिप  रिन्दे  थीं  |

 इसलिये  शीघ्र  ही  उनके  पड़ौसी  राज्यों  में  मिलाये  जाने  पर  सोचना  ठीक  नहीं  होगा  ।  जैसा

 कि  सदन  को  ज्ञात  है  हिमाचल  त्रिपुरा  ate  मनीपुर  तक  को  भी  भाग  पग  राज्यों  जैसा

 समझा गया  था  कौर  वह  व्यवस्था  कुछेक  वर्षों  तक  चलती  रही  ।  निस्संदेह  बाद में  पिछले  पांच  वर्षों

 में  उन्होंने  बस  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 की  तरह  काम  किया  कौर  वे  केवल  प्रादेशिक  परिषदें  ही  थीं  |

 फिर  भी  मैं  कहुंगा  कि  ह  में  पृथक 1 ६  होने  की  प्रवृत्तियों  से  बचाव  रखना  चाहिये  ale  यदि  हम  इन  छोटे

 क्षेत्रों  को  पड़ौसी  राज्यों  से  अलंग  रखना  मान भो  लेते  हैं  हम  यह  अवश्य  चाहते  हैं  कि  उन्हं  अपने

 सामने  अखंड  भारत  का  चित्र  रखना  चाहिये  ate  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  यहं

 संघ  तथा  समस्त  देना  के  हितों  में  होंगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इन  क्षेत्रों  के  पड़ौसी

 राज्यों  में  मिलाये  जानने  की  कोई  संभावना  ही  नहीं  है  ।  परन्तु  इस  समय  मैं  इसका  सुझाव  नहीं  देता

 ताकि
 इससे  कोई  दुरा शंका  उत्पन्न  न  हो  ।  तथापि  एक  अन्तिम  उद्देश्य  के  तौर  पर

 जैसा
 कि  मैं  ने

 अंग्रेजी  में
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 कहा  इसे  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  |  जब  भी  हम  वट  कदम  उठायेंगे  हम  देखेंगे  कि  संघ

 क्षेत्र  स्वयं  महसुस  करें  कि  ऐसा  करना  उनके  क्षेत्रों  के  भ्र पने  ही  feat  में  है  ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अनुसार  हम  ने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  श्रावक  कौर  पर्याप्त  दीदियां

 मैं  नहों  समझता  कि  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  झपने  क्षेत्र  की  और  afer  अच्छे

 तरीके  से  सेवा  करने  का  वेसर  मिलेगा  क्योंकि  यदि  उन्हें  ये शवितयां  मिल  जायें  तो  उन्हें  झपने  इलाकों

 की  yee से  अच्छे  तरीके  से  सेवा  करने  के  प्रयाप्त  waar  मिल  जाते  हैं  ।  कभी  कभी  मैं  सोचता  हूं

 कि  हो  सकता  है  कि  वे  उस  समय  से  अ्रधिक  अच्छी  स्थिति में  हों  जब  वे  भाग  श  राज्यों  के  रूप  में

 काम  किया  करते  थे  ।  यह  सच  है  कि  wae  श्राप  को  इन  क्षेत्रों  के  प्रति  अपने  उत्तरदायित्वों

 से  निर्मुक्त  नहीं  कर  सकता  कौर  संसद्‌  भी  अपने  श्राप  को  अपने  दत्त  रदा  faa  से  मत  नहीं  कर  सकती  |

 इसके  पास  ऐसी  विधियां  बनाने  की  समवर्ती  शीत  होनी  चाहिये  जिन  के  सामने  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की

 विधान  सभाओं  द्वारा  इसी  विषय  पर  बनाई  गई  विधियां  यदि  कोई  हों  शून्य  हो  जायेंगी  ।  मेरे

 विचार में  इस  विधेयक  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं है  जिस  पर  कि  इस  विशेष  बात  के  सम्बन्ध  में  वास्तव  में

 कोई  श्रापत्ति  की  जा  सकती  है  ।  जैसा  कि  मैं  ने  कहा है  नई  व्यवस्था  से  जनता  के  प्रतिनिधियों  को

 जैसा
 भी  वे  सर्वोत्तम  समझें  झपने  लोगों  के  हिंद  में  प्रशासन  चल।ने  के  बहुत  से  अवसर  मिलेंगे  |

 wa  मैं  कुछ  दाऊद  संयुक्त  समिति  में  इस  विधेयक  में  किये  गये  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  के  बारे  में

 कहूंगा  |  मुझे  याद  है  कि  प्रशासक  के  बारे  में  बहिन  सीधे
 यक

 में  प्रयुक्त  "प्रदा र/क'  दाऊद  के  बारे  में

 बहुत  सी  श्रालोंचना  हुई  थी  |  कहा  गया  था  कि  प्रयास  को  सवे-शब्रितमा न्‌  बना  दिया  गया  है  अर

 यह  महसुस  किया  गया  था  कि  वह  जनता  कें  प्रतिनिधियों  के  ara  शासन  को  या  इस  विधेयक  के  अधीन

 दी  जा  रही  शक्तियों  को  एक  तरह  से  कम  कर  देगा  ।  यह  स्पष्ट  करने  की  भ्रं।वद्यकता  नहीं  है  कि

 यह  प्रशासकਂ  राजद  वास्तव  में  प्रजातीय  अर्थ  में  प्रयोग  किया  गया  था  ।  इसका  यह  अथ  क्सी  तरह

 से  नहीं  होता  कि  राष्ट्रपति  कौर  किसी  तरह  से  उसे  नामोहिष्ट  नहीं  कर  रुकता  तअ्रथवो  प्रशासक

 कोई  पदना
 म  नहीं  दे  सकता  जैसे  कि  मुख्य  झायुवत  का  या  लेफ्टिनेंट  गजनेर  का  या  मस्त  ही

 कोई  ौर  ।  जिस  व्यक्ति  को  इन  संघ  राज्य-क्षेत्रों  का  भार साध कफ  बनाया  जाता  है  उसे  कोई  भी

 पदनाम  देना  राष्ट्रपति  के  स्वविवेक  पर  है  ।  इसके  श्रतिरिवत  खंड  (x)  को  यहं

 स्पष्ट  करने  के  लिये  और  विस्तृत  किया  गया  है  कि  शब्द  प्रशा सक  का  ae  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 २३६  के  अधीन  नियुक्त  प्रशासक  से  है
 ।

 एक  रोक  महत्वपूर्ण  बात  इन  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  झनुसष्यित  ख़ादिम

 जातियों  के  लिये  स्थानों  के  रक्षण  के  बारे  में  है  ।  हम  ने  विधेयक  में  दो  क्षेत्रों  की  अर्थात्‌  हिमाचल

 प्रदेश  और  पांडिचेरी  अनुसूचित  जातियों  अर  अनुसूचित  ख़ादिम  के  लिये  रक्षण  का  उपबन्ध

 किया  था  ।  अन्य  क्षेत्रों में  अर्थात  गोझा  ,  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  में  कोई  रक्षण नहीं  किया  गया  था  ।

 यह  हम  ने  इसलिये  किया  क्योंकि  हिमाचल  प्रदेश  श्र  पांडिचेरी  में  wisest  कफी  थी  जब  कि  अन्य

 क्षेत्रों  में  एसा  नहीं  था  ।  दुसरे  यह  कि  इन  क्षेत्रों  में  लोग  सघन  इलाकों  में  नहीं  रहते  कौर  इसलिये

 निर्वाचन  क्षेत्रों  को  परिसीमित  करना  कठिन  हो  जाता  है  जैसा  कि  हम  अन्य  राज्यों  में  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  श्रनुसूष्चित  जातियों  के  निर्वाचन  क्षेत्र  वहां  बनाये  जाते  हैं  जहां

 सू  चित  जातियों  के  बहुत  से  लोग  रहते  हों  ।  हम  ने  अन्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  रक्षण  की  व्यवस्था

 नहीं  की  थी  ।  तथापि  संयुक्त  समिति  में  बहुत  से  सदस्यों  ने  इसके  लिये  आग्रह  किया  झर  दम  ने

 मान  लिया  कि  मणिपुर  cat  त्रिपुरा  दोनों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जा त्यों

 के  लिये  रक्षण  होना  ।

 गोझा  के  बारे  में  हम  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  संयुक्त  समिति  इस  से  सहमत  नहीं  हुई
 ।  ऐसा

 हम  ने  इसलिये  नॉटी  किया  क्योंकि  गोझा  में  कभी  तक  कोई  जनगणना  नहीं  की  गई  कौर
 उस

 क्षेत्र  में
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 रहने  वाले  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  संख्या  हम  ठीक  ठीक  नहीं  जानते  ।  बिना  उसके  तो

 वत  अनुमान  ही  लगाया  जा  सकता  है  ।  यदि  हुम  रस-पास  के  इलाकों  को  देखें  तो  पता  है

 कि  गोशा  के  इधर-उबर  ग्र तु सूचित  जातियों  की  प्रतिशतता  बहुत  कम  है  ।  र  यदि  हम  उश  के  आधार

 पर  कोई  निर्धारण  करें  तो  फिर  लगता  है  कि  कोई  रक्षण  करना  शायद  उचित  नहीं  हो  ।  तथापि

 हमें  जनगणना  प्रतिवेदन  पर  निर्भर  करना  होगा  या  उश  इलाके  में  जनगणना  के  Qt  होने  तक

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  कुछ  भी  हो  हम  ने  किसी  रक्षण  का  उपबन्ध  नहीं  किया  है  ।  शौर  संयुक्त

 समिति  इससे  लिये  भी  सहमत  नहीं  हुई  कि  इससे  गोधरा  में  चुनाव  में  विलम्ब  हो  जाता  कौर

 नई  व्यवस्था  शीघ्र  ही  न  बन  पाती  |  इन  परिस्थितियों  में  मैं  समझता हूं
 कि  संयुक्त  समिति  ने

 गोना  में  भ्र तु सूचित  जातियों  को  रक्षण  न  देकर  ठीक  ही  निणंय  लिया है
 |

 मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  त्रिपुरा  का  भी  एक  प्रमुख  लगे  मुझ  से  मिला  था  कौर  उनका  विचार  था  कि

 त्रिपुरा  में
 भी  भ्र तु सूचित  जातियों  शरर  अ्नुसुचिंत  अदिस  जातियों  को  कोई  रक्षण  नहीं  दिया  जाना

 ।  कारण  उन्होंने  यहं  दिया  कि  श्रनुसूष्चित  ख़ादिम  जातियों  को  त्रिपुरा  की  प्रादेशिक

 परिषद्‌  में  पहले  ही  wear  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  ।  बिना  रक्षण  के  ही  पिछले  चुनावों  में  त्रिपुरा

 प्रादेशिक  परिषद्‌  ौर  मणिपुर  दोनों  में  उन्हें  पता  हिस्सा  मिल  गया  है  ।  सदन  को  यहं  जानने

 में  रुकवा  होगी  कि  मनीपुर  में  ३०  में  से  श्रतुसुघित  क़दीम  जातियों  के  निर्वाचित  सदस्य  €  हैं  कौर

 नाम-निर्देशित  १
 ।  त्रिपुरा  में  प्रादेशिक  परिषद्‌  में  १०  अनुसूचित  अदीम  जातियों  के  कौर

 २  भअ्तुसू चित  जातियों  के  सदस्य  चुने  गये  हैं  ।  यह  काफी  सन्तोषजनक  स्थिति  है  ।  यह  wear  है  कि

 अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  ae  ग्रनुसुष्वित  जातियों  के  सदस्य  सामान्य  निर्वाचन-क्षेत्रों  से  ऐसे  ही

 चुने  जाते  हैं  और  कोई  रक्षण  नहीं  दिया  जाता  है  ।  सिद्धान्त  रूप  से  यहं  बरच्छा  है  परन्तु

 जैसा  कि  मैंने  कहा  संयुक्त  समिति  ने  एक  निर्णय  लिया  जिसके  साथ  मैं  समझता  हूं  हमें  सहमत  होना

 है  ब्रोकर  स्वाभाविक  है  कि  यह  तभी  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  सारे  देश  में  सामान्य  रक्षण  जारी  रहेगा

 उस  के  बाद  नहीं  ।  साथ  में  मैं  यह  कह  दूं  कि  गोशा  में  यदि  भ्रनुसूचित  जाति  का  कोई  व्यवित  नहीं

 चुना  जाता  तो  हमारे  पास  नामनिर्देशन  का  उपबन्ध  है  श्र  हम  अनुसूचित  जातियों  के  कम  से  कम

 एक  सदस्य  को  निश्चय  ही  नामनिर्देशित  करना  चाहेंगे  |

 अन्य  महत्वपूर्ण  पाकिस्तान  प्रशासन  को  कुछ  विशेष  शक्तियां  देने  के  बारे  में  थे  ।

 यह  उपबन्ध  किया  था  कि  प्रायोजक  को  विधान  सभा  की  कार्यवाही  में  भाग  लेने  या  सभा  को

 सम्बोधित  करने  की  शक्ति  होगी  ।  संयुक्त  समिति  ने  निर्णय  किया  कि  प्रशासक  कार्यवाही  में  भाग

 नहीं  लेगा  |  परन्तु  इस  से  यह  भी  अथ  निकलता  है  कि  जिन  विषयों  का  सम्बन्ध  केवल मात्र  प्रशासक

 सेही  है  उन  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जायेगी  क्योंकि  वह  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिये  उपस्थित

 नहीं  होगा  |  विधेयक  में  प्रस्तावित  दूसरी  बात  यह  थी  कि  प्रशासक  मंत्रि-परिषद्‌  की  बैठकों  की

 अध्यक्षता  कर  सकेगा  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  प्रशासक  सदा  ही  अध्यक्षता  नहीं  करेगा  परन्तु
 जब  कभी  वहू  उपस्थित  होगा  या  wa  ag  किसी  महत्वपूर्ण  विषय  प्र  चर्चा  करने  के  लिये  वहां  जाये

 तो  वह  मंत्रि-परिषद्‌  की  बैठकों  की  अध्यक्षता  कर  सकेगा  |  वहं  प्रस्ताव  हम  ने  छोड़  दिया  है  कौर

 मंत्रि-अमीषा  की  अध्यक्षता  wa  मुख्य  मंत्री  करेगा  ।  अपनी  अनुपस्थिति  में  उसे  वहन  प्राधिकार  भ्र पने

 किसी  वरिष्ठ  सहयोगी  को  प्रत्यायोजित  करना  होगा  ।  संयुक्त  समिति  में  किया  गया  एक  रोक

 परिवर्तन  नामनिर्देशन  की  संख्या  बढ़ाने  के  बारे  में  था  ।  संयुक्त  समिति  ने  निर्णय  किया  कि  २  की

 बजाय  ३  से  हक  व्यक्ति  नामनिर्देशित  नहीं  किये  जाने  चाहियें  ।

 मैंने  कुछ  संजो  धन  ait  कुछ  श्रीमती  टिप्पण  भी  देखे हैं  ।  मुझे  रोचक है  कि  खंड  ५४  के  उस

 प्रस्ताव पर  wafer की  गई  है  जो  यह  शाक्ति  देता  है  या  सुझाव  देता  है  कि  विमान  प्रादेशिक  परिषदें
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 विधान  सितारों  में  बदल  दी  जानी  चाहियें ।  वैघ  तथा  प्राविधिक  आपत्तियां उठाई  गई  हैं  था  उठाई

 गई  थीं  झन  जहां  तक  मैं  देख  सकता  हुं  इस  विषय  के  विरुद्ध  कोई  वैध  या  area  पक  आपत्ति नहीं

 उठाई जा  सकती  है  ।  मैं  में  नहीं  जाना  चाहता  परन्तु  श्री  कामत  को  शायद याद  होगा

 शी  हरि  विष्णु  मैं  समिति  का  सदस्य  नहीं  था  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  वह  सेवी  धान  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  हां  |

 श्र  लाल  बहादुर  शास्त्री  संविधान  सभा  ने  भी  निर्णय  किया  था  अन्तरिम  अवधि  में

 यह  विधान  मंडल  के  रूप  में  कायें  करेगी  भरत  खंड  ४४  में
 जो

 सुझाव  दिया  गया  है  ऐसे  बहुत

 से  उदाहरण हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  पिछले  श्राम  चुनावों  के  बाद  जो  लगभग  रश्क  साल  पहले  ही
 हुये

 थे  इतनीਂ

 जल्दी  नये  चुनाव  कराना  अ्रनुचित  होगा  |
 मताधिकार

 वैसा  ही  था  ।  निर्वाचन  क्षेत्र  भी

 बैसे  ही  होंग

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिधवी  एक  चाहता हूं  ।  जिस

 अधिनियम  के अन्तगंत  चुनाव  हुये  थे  उसके  चा अ्रन्तगत  २१  वर्ष  की  जरायु  का  व्यक्ति  भी  क्षेत्रीय  परिषद

 का  सदस्य  बन  सकता  था  |  परन्तु  संविधान  के  भ्रन्तर्गंत  विधान  के  सदस्यों  की  वायु  कम  से  कम

 २५  वर्ष  होनी  चाहिये  |  यह  बड़ी  कठिनाई  है  |

 लाल  बहादुर  वर्तमान  क्षेत्रीय  परिषद  के  सदस्यों  की  निम्नतम  aq  सीमा  २१

 वह है  जबकि  विधान  सभाश्रों  की  t4  ay  ।  इसलिये  हो  सकता  है  कि  पहली  वि  धान  सभा  में  कुछ

 सदस्य  २५  से  कम  के  जायें  ।  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  खंड  ५४  प्राय  उपबन्धों के  ऊपर

 लागू  होगा  |  उसके  उपखंड  (2)  से  यह  स्पष्ट है

 रॉव  पोलिसी  हुए |  |

 इसलिए  यदि  क्षेत्रीय  परिषद  में  ay  वर्ष  से  कम  गय के  कोई  सदस्य  हय  भी  तो  वे  खंड  ५४  के  अन्तर्गत

 निर्मित  अ्न्त:कालीन  विधान  संभागों  के  सदस्य बने  रहेंगे  ।  समस्त  क्षेत्रीय  परिषद  उस  क्षेत्र की  विधान

 सभा  समझी  जायेगी  |  निर्वाचित  एवं  नामांकित  सदस्यों  रॉक  २१  एव  २५  वर्ष  का  भेदभाव व  घ  नहीं

 होगा  ।  यह  कानूनी  उपबन्ध है  ।  एसी  स्थिति  में  मैं  समझता  हूं
 कि

 org  के  अन्तर  की  कठिनाई  बाधक

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  जाहिर  है  कि  प्रेगले  चुनाव
 होने  तक  समस्त  विधान  सभा  कायम  रहे

 गी
 कौर  वही

 चाहे  उनकी  वायु कुछ  भी  वि  धान  सभा  के  सदस्य  समझे  जायेंग े।

 जेसा  कि  मैं  कह  चुका  विंमान  स्थिति  में  नये  चुनाव  कराना  वांछनीय  नहीं  उसमें

 करती  रिक्त  व्यय  होगा  कौर  स्वय  निर्वाचकों  को  कठिनाई  होगी  ।  इसलिये  बेईमान  क्षेत्रीय  परिषदों

 को  ही  विधान  ०५  बना  रहना  चाहिये  ।  उन  क्षेत्रों  की  जनता  भी  वैसा  चाहती  है  ताकि  वे  झ्र पनी

 सरकार  बनाकर  WAT  चला  सक  ॥

 कुछ  प्यार  सवाल भी  उठाये  गये  थे  वे  श्रीमती  टिप्पण  में  ग्रा  चके  हैं  ।  मैं  केवल  श्री  ही  ०

 19.0  मुकर्जी  के  श्रीमती  टिप्पण  का  उल्लेख  करुंगा  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  विधायिनी  दोषियों  अर

 विधान  warn  में  बहुत  काट-छांट  कर  दी  गई  खंड  १८  करार  २१  का  विशेष रूप  से  निदेश  किया

 गया  है  ।

 wast  में
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 लाल  बहादुर

 खंड  १८  में  यह  कहा  गया  है  कि  संसद  को  राज्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  कानून  बनाने  की  शाक्ति

 कायम  रहे  गी  भ्र ौर  खंड  २१  में  यह  उपबन्ध  है  कि  संसद  के  भावी  कानून  वि  घान  सभा  द्वारा  बनाये  गये

 कानूनों  को  रद्द  कर देंगे  ।  संविधान  संशो  घन  )'  अधिनियम  के  परिणामस्वरूप  संसद  कानून
 दारा  पांच  frase  राज्य  क्षेत्रों  में  विधानमंडल  are  मंत्री  रिवदें  स्थापित  कर  सकेगी  ।  यह  स्पष्ट  है

 frees  उन  राहत  क्षेत्रों  के  संबंघ  में  ऐसे  विषयों  पर  कानून  नहीं  बनाये गी  जिन  पर  कि  उनके

 विधान  मंडल  कनूत  बता  सकते  हों  ।  वास्तव  में  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि  इन  राज्य  क्षेत्रों  के

 विधान  मंडल  संसद  के  उन  कानूनों  को  संशोधित  अबवा  रद  कर  सकेंगे  जो  इन  राज्य  क्षत्रों  में  वि  घान

 सितारों  को  स्थापना  के  पूर्व  लागू  किये  गये  थे  ।  परन्तु  यदि  संसद  प्रत्यायोजित  क्षेत्र  में  कोई  कानून

 बनाने  निर्गत  करता  है  तो  वै  सा  बहुत  कम  गवाहों  पर  किया  जाना  चाहिये  |  कौर  इसका  हाय  यह

 नहीं  है  कि  धान  सभाग्रों  को  शक्तियां  बहुत  कम  कर  दी  गईं  हैं

 कहा  गया  है  कि  प्रतीक  ग्लानि  इच्छानुसार  विधान  सभा  को  भंग  कर  सकता  यह  भी

 स्वधा  ठोक  नहीं  खंड  ६  (2)  के  अ्रस्तगत  यह  उपबन्ध  है  कि  प्रशासक  विधान  सभा  को  भंग  कर

 सकता  है  परन्तु  स्पष्ट  है  कि  इन  मामलों  में  वह  वहां  की  सरकार  को  सलाह  से  निगम  करेगा  ।  इस

 प्रकार  विधान  सभा  को  मंत्रियों  की  सलाह  से  waar  राष्ट्रपति  के  विवेक  पर  भंग  जायेगा

 जेसा  कि  अन्य  राज्यों  में  भी  होता  है  ।

 विधेयक  के  खंड  २२  कौर  २३  में  कु  विधेयकों  के  लिये  प्रशासक  की  मं  अरी  अथवा  सिफारिश

 की  व्यवस्था  है  ।  खंड  २२  न्यायिक  झ्रायुक्त  के  न्यायालय  से  संबंधित  है  ।  ऐसे  न्यायालय  केवल  हिमाचल

 मानपुर  पौर  त्रिपुरा  में  हैं  ।  न्यायिक  aoa  का  यद्यपि  ag  संविधान  के  समस्त

 प्रयोजनों  के  लिये  उच्च  न्यायालय  नहीं  को  कुछ  प्रयोजनों  के  लिये  उच्च  न्यायालय  घोषित  किया

 गया  है  ।  इसलिये  यह  झ्रावश्यक  है  कि  इन  न्यायालयों  से  संबंधित  मामलों  का  feo  भल  प्रकार

 सोच  विचार  करके  किया  जाये  तौर  इन  न्यायालयों  से  संबंधित  विधेयकों के  संबंध  में  प्रशासक  की

 पुर्व  मंजूरी  का  उपबन्ध  करने  में  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।  यहां  भी  भूमि  देने  में  प्रशासक  को  उसका

 मंत्रिपरिषद  सलाह  देगा  कौर  वह  इस  शक्ति  का  प्रयोग  अपने  विवेक  से  नहीं  करता  है  |

 खंड  २३  का  उपबन्ध  अनुच्छेद  १९१  श्र अ्रतुच्छ्देद  २०७  (१)  के  उपबन्धों के  अनुरूप  है  जिनके

 gare  राज्य  में  वित्तीय  विधेयकों  के  लिये  राज्यपाल  की  सिफारिश  श्रावस्ती  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  प्रशासक  को  विवेक  शक्तियां  दी  गई  हैं  ae  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया

 कि  वह  aaa  उचित  नहीं  मैं  ही  कहूंगा  कि  प्रशासक  को  यह  विदेश  शक्ति  केवल  दो  मामलों

 में  दी  गई  है  ।  इनमें  से  एक  है  सीमांत  की  सुरक्षा  के  लिये  हिदायतें  जारी  करना  अथवा  आवश्यक

 कदम  उठाना  ।  यह  केवल  हिमाचल  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  के  संबं  ध  में  लागू  होती  बदली  हुई

 स्थिति  में  इसका  महत्व  बहुत  बढ़  गया  है  इसीलिये  त्रिपुरा  ale  हिमाचल  प्रदेश  के  प्रशासकों

 को  यह  विशेष  शक्ति  दी  गई  है  ।

 दूसरा  मामला  है  मानपुर  विधान  मंडल  को  स्थायी  समिति  के  उचित  संचालन  की  व्यवस्था  ।

 यह  केवल  AATTT  के  मामले  में  लागू  होती  है  ।  विधान  सभा  में  निर्वाचित  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  सदस्यों  की  एक  स्थायी  समिति  होगी  ale  यह  स्थायी  समिति  भ्रनुसुचित  जातियों  से  संबंधित

 विभिन्न  मामलों  पर  विचार  करेगी  ।  उनकी  काननों  प्राणी  पर  पहले  स्थायी  समिति  में

 विचार  होगा  कौर  तब  विधान  मंडल  में  रखा  जायेगा  ।  स्थायी  समिति  के  सदस्यों  और  सरकार  के

 बीच  मतभेद  उत्पन्न  हो  सकता  है  ।  उस  मतभेद  को  दूर  करने  कौर  जरूरत
 पड़ने

 पर  विवाचन
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 करने  के  लिये  प्रशासक  का  रखा  जाना  ठीक  ही  इस  प्रकार  प्रशासक  का  कार्य  बहुत  महत्वपूर्ण

 होगा  कौर  यह  संधा  वांछनीय  है
 कि

 प्रशासक
 को  यह  विवेक  शक्ति  दी  जहां  तके  मणिपुर  का

 संबंध  है  ।

 संक्षेप  में  विधेयक  के  उपबन्ध  इस  प्रकार  हैं  ।  मैं  तराशा  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  रखने  प्रशासन  के  लिये  जो  शक्तियां  दे  रही  है  उन्हें  गलत  नहीं  समझा  जायेगा  ।  मझे  विश्वास

 है  कि  श्री  कामत इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हमारे  इरादे  नेक  हैं  ।

 मैं  इतना  ale  कहूंगा  कि  भारत  सरकार  ने  आवश्यकता  पड़ने  पर  छोटे  क्षेत्रों  को  ए  सी  शक्तियां

 प्रदान  करने  में  कभी  भी  संकोच  नहीं  किया  है  ale  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  किसी  क्षेत्र  क ेउचित

 प्रशासन  के  लिये  पर्याप्त  दोस्तियाँ  देना  ही  अ्रधिक  wears  ।  एक  दात  अवश्य  जिसका  मैं  पहले

 शी  उल्लेख  कर  चुका हू  कि  हमें  भ्र पने  देश  को  एकता  को  नहीं  भूलना  चाहिये  ।

 मैं  इन  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रतिपक्षी  दीयों  के  प्रति  अपनी  सद्भावना  व्यक्त  करना  चाहता हूं  जो  शीघ्र

 ही  विधान  मंडलों  के  सदस्य बन  जाये गे  कौर  रानी  सरकार  बनाये  |  उन्हें  राज्य  क्षेत्रों की  जनता

 की  सहायता  करनी  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  अपनी  इस  जिम्मेदारी  को  भली  प्रकार  निभायेंगे  ।

 मैं  आशा  करता हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  का  समर्थन  करेगी  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाना  चाहता हूं  ।  यह  विधेयक  झरे  मानिक  है
 *

 और  तदनुसार  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  भी  ।  इस  विधेयक  में  उन  राज्य  क्षेत्रों  को  कोई  सारभूत

 शक्तियां  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।  वहां  की  जनता  बड़ी  बड़ी  कर  रही

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  ara  भाषण  व  घानिक  oer  तक  ही  सीमित  रखना

 चाहिय े।

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  द  मानिक  प्रदान  को  एक  ही  वाक्य  में  नहीं  जा  सकता  सभा

 के
 सामने  जो  विधेयक  है  उसके  खंड

 ४  भर  ५४  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  गृह  मंत्री  को  याद  होगा
 कि

 उन्होंने जो  संविधान  (  १४वां  संजो  धन  वि  धायक  पेदा  किया  था  उसमें  सभा  ने  एक  महत्वपूर्ण धन
 किया  था  ।  खंड  ४,  जिसमें  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिय  वि  धान  मंडल  का  उपबन्ध  में  से

 wea  निकाल  दिया  गया  था  ।  परिणामस्वरुप वे  विधानमंडल  या  तो  निर्वाचित  होंगे  तौर  या

 निर्वाचित  कौर  परन्तु  नामांकित  नहीं  ।  इस  प्रकार  सभा  ने  पूर्ण  नामांकन

 के  सिद्धांत को  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।  परन्तु  इस  समय  जो  विधेयक  हमारे  सामने  है  उसमें  यह

 उपबन्ध है  कि  वर्तमान  क्षेत्रीय  परिषदें  ही  विधान  सभा  का  काय  करती  रहेंगी  ।  खंड  ५४(३)' में
 प्रत्येक  राज्य  क्षेत्र के  लिये  अलग  cert  कायें  रखा  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  वर्तमान  क्षेत्रीय

 परिषदों  को  नये  कानून  के  भ्रन्तगंत  निर्वाचित  नहीं  माना  जा  सकता  है  क्योंकि  उनका  निर्वाचन  १९५६

 के  कानून  के  अन्तर्गत  gar  था  जोकि  अत्यन्त  दोषपूर्ण  था  ।  इस  प्रकार  पुराने  सदस्यों  को  बनायें

 ठीक  नहीं  क्या  माननीय  मंत्री  अपने  दिल  पर  हाथ  रख  कर  यह  कह  सकते  हैं  कि  यह

 जनता  के  प्रति  न्याय  है  ?  क्या  संविधान  धन  PERR  में  यही  कल्पना  की  गई  थी  ?

 संघ  राज्य  क्षेत्रों की  जनता  के  साथ  इस  प्रकार  खिलवाड़  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जो

 प्रजातंत्र और  प्रजातांत्रिक  सरकार  के  लिये
 peat

 उत्सुक  है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  सभा  के  सामने

 जो  विधेयक  है  वह  संविधान  के  wade  38H  कें  विरुद्ध हे  ग्रोवर  मंत्री  जी  का  प्रस्ताव भी  स्वधा

 अनियमित

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 fait  लाल  बहादुर  शा  सत्र  :
 खेद  है

 कि
 श्री  कामत  ने  सभा  का  इतना  समय ले  -.

 श्री  कामत
 :
 मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  एसा  कहने  का  क्या  तात्पर्य हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  शांति  ।  माननीय  सदस्य  को  नाराज  नहीं  होना  चाहिये  ।  माननीय

 मंत्री  का  आया  केवल  इतना  था  कि  इतनी  छोटी सी  बात  कहने  में  आपने  इतना  समय  ले  लिया  |

 fat  लाल  बहादुर  खेद हे  कि  श्री मन  इतन  पुराने  सदस्य  होने  पर  भी  इस  प्रकार

 नाराज  होते  हैं
 ।

 मुझे  इस  प्रकार  के  श्राचरण  पर  वास्तव  में  बहुत  भ्राइचयं  हो  रहा  है  ।  कोई  नया

 सदस्य  इस  प्रकार  करता  तब  तो  दूसरी  बात  थी  परन्तु  एक  अनुभवी सदस्य  का  एसा  करना

 जनक

 शनी  हरि  विष्णु  कामत
 :
 मुझे

 भी  इस  बात  पर  area  है  कि  एक  वरिष्ठ  मंत्री  ने  ऐसे  शब्द

 कहे  |

 fart  लाल  बहादुर  ATeayY  :  मेरा  तात्पर्य  यह  कदापि  नहीं  था  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ

 कहा  वह  अ्रसंगत है है
 ।
 मेंने  इतना  ही  कहा  था

 कि
 वह  बात  थोड़े  समय  मैं  ही  खत्म  की  सकती थी  1

 माननीय  सदस्य  को  अपनी  गलती  सुधारनी  ।

 श्री  श्राप  संकेत  करें  तो  में  सुधार  करने  के  लिये  तैयार  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  बीचबीच  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  |

 लाल  बहादुर  शास्त्री  :  माननीय  सदस्य  एसा  कहते  तो  हैं  परन्तु  जब  किसी  गलती  का  संकेत

 frat  जाता  है  तो  वह  बिगड़  उठते  हैं  ।  फिर  गलती  सं  केत  करने  का  क्या  लाभ  है  ।

 यही  नहीं  उन्होंने  इस  बात  की  आलोचना  की  कि  उन्होंने  संविधान  )  विधेयक

 में  जो  संशोधन  पेदा  किया  था  उसको  मैंने  स्वीकार  कर  लिया  ।  उन्होंने  कहा  कि  उसे  बड़ी  हिचक  के

 साथ  स्वीकार  किया  गया  था  |

 fort  हरि  विष्णु  कामत
 :

 इसमें  क्या  गलत  कहा  गया  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  ated  :  मुझे  श्रपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  जब  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे

 तो  मैंने  बीच  में  बिलकुल  भी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  था  ।  श्री  कामत  का  यह  कहना  बहुत  अनुचित  है  कि

 सभा  ने  उसे  स्वीकार  करके  बुद्धिमानी  दिखाई  safe  मंत्री  उसे  नहीं  चाहते  थे  ।  यह  ठीक

 है  कि  सभा  ने  उसे  स्वीकार  किया  परन्तु  पहले  मेंने  ही  उसे  स्वीकार  किया  था  जब  माननीय  सदस्य

 ने  उसे  पेश  किया  था  ।  वास्तव  में  उन्होंने  इसके  लिये  साभार  भी  प्रकट  किया  था  ।  जब  उन्होंने

 यह  बात  भुला दी  है  ।  परन्तु मैंने  उनकी  बात में  सार  देख  कर  ही  उसे  स्वीकार  किया  था  |

 इस  संबंध  में  यह  स्पष्ट  उपबंध  है  कि  इन  राज्य  क्षेत्रों  की  विधान  सभायें  निर्वाचित

 अ्रौर  अरगत  निर्धारित  होंगी  ।  पर  श्री  कामत  कहते  हैं  कि  वह  ना मां क्ति  ही  होगी  !  में  इससे

 सविता  सहमत  हुं  ।  मेंने यह  समझाने  की  कोशिश  की  थी  क  वह  ना मां क्ति  क्यों  नहीं  होगी  ।  मैंने

 कहा  था  कि  व्यवहार  रिक  दृष्टि  से  भी  ag  आवश्यक  है  कि  वर्तमान  क्षेत्रीय  परिषदों  को  यथा  शीघ्र

 विधान-संभागों  के  रूप  में  बदल  दिया  जाये  ।  परन्तु  अन्त:कालीन  wafer  में  इस  प्रकार  के  कानूनी

 उपबन्ध  रखे  जाते  इस  पर  कोई  वधिक  आपत्ति  प्रतीत  नहीं  होती  ।  खंड  ५४  में  किया  गया

 उपबन्ध  केवल
 area

 कग
 है  तथा  विधेयक  के

 भाग  २  तथा  भाग
 ३

 में  किये  गये  मुख्य  का  सहायक

 जी  में
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 उपबंध  है  ।  भ्रनुच्छेद  २३९  के  संसद  द्वारा  किसी  संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  लिये  एक  वैधानिक

 निकाय  बनाने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  इस  वैधानिक  निकाय  को  बनाने  का  उपबंध

 किया  गया  है  ate  केवल  श्रनुष॑गिक  रूप  से  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  खण्ड  ५४  के  उल्लिखित  अस्थायी

 safe  के  लिये  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  विधान  सभा  को  उस  खंड  में  दिये  गये  ढंग  से  गठित  किया  gar

 समा  जायेगा  |

 जैसा  कि  मेंने  पहले  किसी  समय  कहा  भारत  के  संविधान  मैं  भूखंड  ५४  के  समान  अस्थायी

 तथा  अझ्ंतरकालीन  उपबन्ध  किये  गये  हैं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  ३७६  द्वारा  यह  उपबन्ध  किया  गया

 था  किः  जिंस  समय  तक  संसद  के  दोनों  सदन  गठित  हों  तथा  उन्हें  उनके  पहले  सत्र  पर  मिलने  के  लिये

 बुलाया  भारत  को  संविधान  सभा  के  रूप  में  कार्य  करने  वाली  संस्था  श्रंतर्कालीन  संसद  के  रूम

 मैं  कार्य  करनी  अर  उन  सब  शक्तियों  का  उपयोग  करेंगी  तथा  उन  सभी  कर्तव्यों  को  निभायेगी  जो  कि

 संविधान  द्वारा  संसद  को
 दी

 गई  हँ  तथा  सौंपे  गये  हैं
 ।

 राज्य  विधान  सभा  के  संबंध  मैं  भी  अनुच्छेद

 ३८२  में  इसी  प्रकार  के  उपबंध  किये  गये है  ।  इस  प्रकार  स्वयं  संविधान  में  भी  ,  इस  प्रकार  की भ्रंतर्कालीन

 व्यवस्था  की  गई  थी  |

 नाम-निर्देशन  af  के  संबन्ध  में  में  सदन  का  श्रमिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  जहां

 तक  विधान  सभा  के  बनाने  का  सम्बन्ध  सदस्यों  के  नाभ  निर्देशन  की  पद्धति  इस  पद्धति  से  पूर्णतः

 भिन्न  है  जिसका  कि  इसमें  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  ।  नाम  निर्देशन  कार्यकारिणी  द्वारा  किया  जाता

 है  तथा  यह  व्यक्तिगत  नामों  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  यदि  किसी  विधान  सभा  अरथ वा  किसी  निर्वाचित

 निकाय  के  लिये  सदस्य  नाम-निर्देश  किये  जाते  हैं  तो  राज्य  सरकार  श्रंथवा  केन्द्रीय  सरकार  यह

 कार्य  करती  प्रत्येक  व्यक्ति  का  नामक  द्वारा  चयन  किया  जाता  है  तथा  फिर  उसे  नाभ-निर्देशित  किया

 जाता  इसलिये  नाम-निर्देशन  तथा  चुनाव  के  बीच  एक  स्पष्ट  जैसा  कि  मेंने  कहा  था

 परिषदों  का  व्यस्क  मताधिकार  द्वारा  चुनाव  किया  जाता  था  ।  यह  एक  निर्वाचित  निकाय  है  जिसे  कि

 कभी  भी  नाम-निर्देश शित  निकाय  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  केवल  एक  अन्तरिम-कालीन  अवधि  के  लिये

 खंड  ५४  में  यह  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  नये  श्राम  चुनावों के  होने  तक  इस प्रादेशिक  परिषद  को

 विधान  संभा  के  रूप  में  समझा  जाय  ।

 a  afte  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ,  परन्तु  में  इस  बात॑  को  बहुत  पसन्द  करूंगा  कि  श्री  कामत

 वहां  जायें  तथा  उन  प्रदेशों  क  लोगों  क  सामने  |  यहां  उन  प्रदेशों  से  जाये  हुए  संसद  बैठे  हुए  हूं  ।  उन

 राज्य  क्षेत्रों  को  से  बोलने  का  अधिकार  उन्हें  अ्रथिक  ।  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  यदि

 श्री  कामत
 उठायी  गई  आपत्ति  को  कायम  रखा  जाय  तो  उनमें  से  प्रत्येक  महान  खेद  का  अनुभव

 वे  इसलिये  खेद  का  अ्रनूभव भ्  करेंग  क्योंकि  वे  उनकी  अपनी  सरका र  नहीं  बना  सकेंगे  तथा  प्रशासन

 को  उस  ढंग  में  नहीं  चला  सकेंगे  जिसे  कि  वे  सर्वोत्तम  समझते  ह  ।  मुझे  इसमें  संदेह  नहीं  कि  जैसे ही
 श्री  कामत  उस  क्षेत्र  में  जायेंगे  सी  क्षण  उनकी  बात  समाप्त  करदी  जायेगी  ।  में  व्यवितगत  रूप  से

 यह  अ्रनुभव  करता हुं  कि  वह  वहां  जाने  का  तथा  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करने  का  साहस  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  संविधान  की  खिल्ली  मत  उड़ाइये  |
 ]

 fat  चरण  ल०  चौधरी  जनाब  चेयरमेन  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  कामत
 6  ~

 साहब  मेम्बरों  को  कहते  *  ae  ै  ।  बे इल्मे  नाता  खुदार  ।  उनकों  यह  मालूम  होना

 चाहिये  कि  भ्रमर  ae  किसी  भी  मेम्बर  को  लियाकत  से  नहीं  देखना  तो  ौर  मेम्बर  उनको

 पानी  की  तरह  देखेंगे  ।  इसलिये  उनकों  बड़े  अदब  के  साथ  अपने  उपज  विदा
 क  चाहि

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 tat हरि  विष्णु  कामत  :  स्पो कर  को  आयंगर  ने  उसको  पालिवामेन्टरी  रूल

 किया  है  |

 सभापति  महोदय  :  मेंने  सोचा  था  कि  में  इसे  कोई  महत्व  नहीं  दूंगा  क्योंकि  हम  दूसरे  मद  पर

 विचार  करने  जा  रहे  है  थे  |  परन्तु  क्योंकि  कुछ  सदस्यों  ने  इस  बात  को  उठाया  है  गर्त  मेरे  पास  इसके

 श्रमिक  ait  कोई  उपाय  नहीं  है  कि  में  श्री  कामत  से  यह  प्रार्थना  करु  कि  यह  किसी  सदस्य  के  विरूद्ध

 प्रयोग  किये  जाने  के  लिये  एक  उचित  शब्द  नहीं  है  ।  | ह  अप  दाऊद  सुने थे  |  श्राप एक  सज्जन

 हू  तथा  अपनी भाषा के लिये भाषा  के  लिये  बहुत  aaa  है  ;  श्रभिव्यवित  मैं  दिखाये गये  कुछ  रोष  के  होते हुए

 भी  मेरा  विचार  है  कि  एक  सहयोगी  सदस्य  के  विरूद्ध  4 [-1(:  त्र्प पै  शब्दों  को  प्रयोग  करने  का  आपका

 विचार  नहीं  था  ।

 श्री  विष्णु  यहां  पर  सभी  सज्जन  पुरूष  हममें  से  कोई  भी  अ्रतज्जन  नहीं  है  ।

 में  एक  बात  की  रोक  प्रा पका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  लोक-सभा  मैं  जब  श्री  आयंगर  ग्रच्यक्ष

 रूप  में  पीठासीन  थे  एक  कांग्रेसी  सदस्य  ने  मेरे  विरूद्ध  छह  पपी  शब्दों  का  प्रयोग  किया  था  ।  मेंने

 यह  बात  उठाई  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  एकदम  संसदीय  है  क्योंकि  प पी  का  धर्य  केवल

 ्  ०. सह  है  ।  इसलिये  प्रिये  शब्दों  को  वापस  लेने  का  में  कोई  कारण  नहीं  समझता  ग्राहक  महोदय

 ने  वह  विनिर्णय  किया  था  ।  श्राप  चाहें  तो  उसके  विरूद्ध  दूसरा  विनिवेश  दे  सकते  यह  एकਂ

 दूसरी बात  है  ।

 पस ना पति  महोदय  :  प्राचीन  कार  ,  ऐ
 से  विनिमय  सौदा  ही  वाद-विधि  नहीं  है  ।

 पति  हरि  विष्णु  कामत  :
 में  उसी  विनिमय को  मानता  हूं  ।

 श्री  सभापति  में  केवल  अपना  यह  मत  व्यक्त  कर  सकता  हुं  कि  श्री  कामत  द्वारा

 ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  किया  जाना  उचित  नहीं  है  |

 श्री  गौरी  शंकर  कक्कड़  :  में  श्री  कामत  द्वारा  उठाये  गये  औचित्य  के

 प्रशन  का  समर्थन  करता  हूं  ।  विमान  विधेयक  के  प्रवीन  प्रादेशिक  परिषदों  को  पुर्व  पांच  वर्षों  में  संविधान

 संभागों  के  रूप  में  बदला  जाना  है  ।  पांच  वर्ष  का  समय  तो  संसद  का  जीवन-काल  है  |  इस  अ्रवधि  को

 किसी  भी  प्रकार  के  विचार  द्वारा  श्रंतर्कालीन  अवधि  नहीं  ठहराया  जा  सकता  |

 यह  ग्रा पत्ति  उठायी  जा  सकती  है  कि  संविधान  के  अनुसार  वर्तमान  संविधान  सभा  निर्वाचित

 ग्रीवा  अ्रदत  निर्वाचित  ate  अगस्त  नाम-निर्देश  शित  नहीं  है  ।  जब  प्रादेशिक  परिषदें  निर्वा  चित  की  जाती

 थीं  तो  उन्हें  बहुत  नियंत्रित  सीमित  श्रधघिकार  थे  स्वाभाविक  ही  उनमें  निर्वाचन  अथवा

 नाम-निर्देशन  के  लिये  गुणवान  व्यक्ति  नहीं  are  थे  ।  श्री  इस  विनियमन  द्वारा  उन्हें  पांच  वर्षों  के

 लिये  रोका  जा  रहा  है  ।  क्योंकि  प्रादेशिक  परिषद  पूर्णिमा  विधान  सभा  से  बिलकुल  भिन्न  है  ।  परिषद

 के  लिये  कुछ  व्यक्ति  चुनाव  नहीं  भी  लड़ते  परन्तु  विधान  सभा  के  सदस्य  होने  के
 इच्छुक  होते  हे  ।  इसका

 अय  यह  है
 कि  अनेक  व्यक्तियों  के  मूल  अधिकारों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा

 प्रादेशिक  परिषद  के  लिये  are  २१  वर्ष  लोकਂ  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  श्रुति  यह

 २५  वर्ष  २१  वर्ष  के  व्यक्ति को  २५  वर्ष  के  व्यक्ति  अथवा  एक  स्त्री  के  रूप  में  बदलना  सम्भव  तथा

 व्यवहार  नहीं  है  ।  एक  २०  वर्ष  का  व्यक्ति  जो  कि  प्रादेशिक  परिषद  के  लिये  चुनाव  लड़  सकता  था

 विधान  सभा  की  सदस्यता  के  लिये  चुनाव  नहीं  लड़  सकता  |  अरब  उसे  यह  शभ्रधिकार  दिया  जा  रहा

 मेरी  यह  wart  wien  है  कि  यह  अधिनियमन  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  संविधान  के

 मूल  wast  में
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 अ्रनुच्छेद  PRE  के  विशेष  उपबन्ध  के  विरुद्ध  है  जो  कि  यहां  १९६२  में
 पारित  किया  गया  था  ।

 इस  मामले  की  गम्भीरता  से  जांघ  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध

 में  महान्यायवादी  से  परामर्श  लेना  सर्वोत्तम  होगा  |

 पूछा  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  :
 मैं  प्रभुत्व  करता हुं

 कि  श्री  कामत  द्वारा  उठाये  गये  wet  मैं

 बहुत  बल  मैं  स्वयं  भी  यही  wer  उठाने  की  सोच  रहा था
 ।

 भ्रनुच्छेंद  R€  )
 में  कहा  गया  है

 कि  संविधान  के  उस  संशोधन  के  पश्चात्‌  जिस  किसी  विधि

 का  सधिनिथनन  किया  जायेगा  उससे  संविधान  का  संशोधन  तो  हो  सकता  है  परन्तु  संविधान  के  एकਂ

 संशोधन  के  बराबर  उसे  प्रभावशाली  नहीं  समझा  जायेगा  ।

 प्रशन  केवल  इन  परिषदों  की  व्याख्या  करने  का  ही  नहीं  है  अपितु  उन  वर्तमान  परिषदों  को

 जारी  रखने  की  वैधता  का  है  जोकि  इस  संशोधन  के  खाने  से  पुर्व  विशेष  परिस्थितियों  विशेष  प्रयोजन

 के  एक  विशेष  विधान  के  अधीन  बनाई  गई  थीं  ।  यह  परिषदें  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को

 सरकार  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्रावधानों  को  पुरा  करने  के  लिए  बनाई  गई  थीं  |  उस  क्षेत्र के  लोग

 इसके  लिये  बहुत  उत्सुक  हैं  परन्तु इस
 के  लिए  संविधान  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  कार्य  नहीं  किया  जा

 सरकता ॥

 संविधान के  अ्रनुच्छेद  २३  (१)  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  विधि  श्रतुसार  केवल

 दो  प्रकार  की  विधान  सभा यें  बनाई  जा  या  तो  केवल  निर्वाचित  संघ  क्षेत्रीय  विधान  सभा यें

 अ्रथवा  नाम-निर्देशित  तथा  निर्वाचित  विधान  सभा यें  ।  wa  यदि  यह  निकाय

 निर्वाचित  होगा  तो  विद्यमान  प्रादेशिक  परिषदें  उस  विधि  की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  नहीं  करतीं

 तथा  विधेयक के  खंड  ५४  द्वारा जो  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  वह  संविधान  के  शक्ति  परस्तार

 होगा  |  हम  दूसरे  प्र वर्ग  पर  aa  हैं  जिस  का  अथ  है  कि  निकाय  नाम-निर्देशित  तथा

 अदात  निर्वाचित  होना  चाहिये  |  इस  मामले  में  यह  तके  करना  तो  निदेशक  होगा  कि  जिन  विद्यमान

 प्रादेशिक  परिषदों  को  बदलना  है  तो  वे  निर्वाचित  तथा  नाम-नि्दंशिट  हैं  ।  यदि  ऐसा

 तो  वास्तव  निर्वाचक  तत्व  कौनसा  है  तथा  नाम-निदेशक  तत्व  कौनसा  क्योंकि  इन  को  तो

 पूर्व  निर्वाचनोंਂ तथा  नामनिर्देशन ों  का  निर्देश  नहीं  करना  चाहिये  परन्तु  अ्रघिनियम  के  अधीन

 उन  का  करना  चाहिये  जोकि  भ्रनुच्छंद  2g  के  भ्रन्तगंत  भ्र धिक ृत हैं  ।  उस  प्रकार का  कोई
 भी

 पूर्वे  अधिनियम  वास्तव  में  शाक्ति  प्रस्ताव  होता  ।  इसी  कारण  सरकार  इस  संवैधानिक  संशोधन  को

 लाने  के  लिए  प्रेरित  हुई  ।  यदि  इस  चौदहवें  संवैधानिक  संशोधन  से  वह  सुसंगतता  लानी  है  तो  हमें

 यह  मानना  चाहिये  कि  इस  संशोधन  के  लागू  होने  से  पहले  हम  इन  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  विधान

 सभा यें  नहीं  बना  सकते  थे  जिस  के  लिए  कि  वास्तव  में  संविधान  के  संजो  गीत  अनुच्छेद  द्वारा  अनुमति

 दी  गई  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  क्या  वैदिक  तथा  संवैधानिक  रूप  से  यह  कहना  सही  होगा  कि  जो

 मान  विधान  है  तथा  जिंस  के  लिये  निर्वाचन  अथवा  नाम-निर्देशन  प्रादेशिक  परिषद्‌

 2eUs  के  अधीन  किये  जाते  हैं  वे  वर्तमान  प्र धि नियमन  के  भ्र धी ने  राज्य  विधान  समागमों  को  गठित

 करने  के  प्रयोजन  के  लिये  संगत  है  ।  इस  तके  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  कि  श्राप  लोक  प्रतिनिधित्व

 नियम  के  क्षेत्र  से  बाहर  एक  विधान  सभा  बना  सकते  हैं  क्योंकि  निर्वाचनों  में  पक्षपातरहित  व्यवहार

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निर्वाचन  अयोग  एक  साधन  है  जिस  के  द्वारा  सभी  निर्वाचन  किये  जाते

 राज्य  सरकार  द्वारा  चुंगी  अथवा  पंचायत  के  लिये  किये  गये  निर्वाचन  एक  विधान  सभा  को

 गठित  करने  के  एलए  मान्य  तथा  संगत  नहीं  होंगे  ।

 a  में
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 [sto  लक्ष् मीम लल

 माननीय  मंत्री  ने  इसे  एक  अल्पकालीन  व्यवस्था  बताया  है  ।  संविधान  में  कहीं  भी

 ऐसी  किसी  श्रन्तर्कालीन  व्यवस्था  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  पांच  वर्ष  की

 waft  को  अल्पकालीन  नहीं  बताया  जा  सका  ।  श्रन्तर्कालीन  भ्र वधि तो  सामान्य  अवधि  से

 छोटी  ही  होती  है
 ।

 हमारे  संविधान  के  अधीन  सामान्यतया  कोई  विधान  सभा
 भी

 पांच

 ay  से  अधिक  की  अवधि  के  लिये  नहीं  होगी  इस  को  श्रन्तरकालीन  व्यवस्था  बताना

 अनुचित है  ।

 माननीय  गृह  मंत्री  दूसरा  TH  अनुच्छेद  ३२६ के  खंड  का
 उल्लेख  करते  हुए

 उठाया  गया  था  ।  उस  ्  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  क्योंकि  इन  सब  मामलों  में  देश  केਂ  न्यायालयों  तथा

 हम  सब  जिन  के  ऊपर  संविधान
 की

 भावनाश्रों  को  बनाये  रखने  का  उत्तरदायित्व  जहां
 तक

 इन  लोकतंत्रात्मक  dear  को  नियंत्रित  करने  का  सम्बन्ध  संवैधानिक  शब्दों  नियंत्रित

 निवेदन  करना  होगा  ।  wa  the  time  being]’  समय  के  लियेਂ

 की  safer  का  चार  array  पांच  वर्षों  तक  विस्तार  किया  जा  रहा  है  तो  हमें  इस  का  यह  अरथ  निकालना

 ही  पड़ेगा  कि  यह  संविधान  की  भावनाओं  तथा  उपबन्धों  के  अनुसार  नहीं है  ।  हमारी  प्रक्रिया  के

 नियमों  के  भ्रमित  यह  इस  सदन  की  विधायिनी  सक्षमता  के  अ्रन्तगेंत  नहीं  |

 श्री  बड़े  :
 मैं

 श्री  कामत  द्वारा  उठाई  गई  आपत्ति  का  समर्थन  करता

 हूं  ।  संविधान  के  अनुसार  वर्तमान  विधान  सभा  पूर्णतः  निर्वाचित  अ्रथवा  नाम-निर्देशित  नहीं

 है  ।  यह  निर्वाचित  तथा  नामनिर्देशित है  ।  खंड  ५४  के  लिए  मुख्य  wate  यही

 है  ।  खण्ड  ५४  के  ग्रतुसार, च्  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  कि  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  से  पूर्व  प्रादेशिक  परिषद

 के  लिये  निर्वाचित  सदस्य  था  उसे  संविधान  सभा  के  लिए  निर्वाचित  समझा  जायेगा  ।  यह  वैधानिक

 भावना  संविधान के  विरुद्ध  है
 ।

 इसे  विधि  के  अनुसार  ही  होना  चाहिये
 ।

 दूसरे dag  के  लिए  तो
 अन् तरक लीन

 अवधि  के  लिये
 संविधान

 में  विशेष  व्यवस्था
 थी  परन्तु

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  ऐसा  उपबन्ध  संविधान  में  कहीं  भी  नहीं  था  ।  इसे

 संविधान  के  श्रधीन  संसद  की  व्यवस्था  के  शभ्रनुसार  ही  शीतकालीन  व्यवस्था  बताना  मान्य

 नहीं  है  ।

 इस  खण्ड  में  उल्लेख  हैं  कि  जो  व्यक्ति  प्रादेशिक  परिषद  का  सदस्य  ह  उससे  संविधान

 सभा  का  सदस्य  समझा  जायेगा  |  यह  एक  बड़ी  अनुचित  सी  बात  है  तथा  विधेयक  के

 भी  कुछ  उपबन्धों के  विरुद्ध  विधेयक  के  अनुसार  चुनाव  लड़ने  के  लिये  एक  व्यक्ति

 को  २५  का  होना  चाहिये  परन्तु  इस  व्यवस्था के  प्रसाद  २५  वर्ष  से  क्या  कम  वायु  वाला  भी

 यदि  कोई  व्यक्ति  प्रादेशिक  परिषद्‌  का  सदस्य  होगा
 तो

 वह  संविधान  सभा  का  सदस्य  समझा  जायेगा  ।

 यह  बात  विधेयक  की  भावनाओं  के  विरुद्ध  है
 |  यदि  ae  विधेयक  सर्वीच्च  न्यायालय

 भेजा  जायगा  तो  यह  पूर्ण  सम्भावना  है  कि  इसे  शक्ति  परस्तार  घोषित  कर  दिया  जायेगा  |

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  उत्तर  में  कुछ  कहना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  उस  से  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं
 ।  प्रादेशिक  परिषदों

 के  वर्तमान  गठन  में  राजनीतिक  दलों  का  क्या  प्रतिनिधित्व  है  ?  श्राप  इस  बात

 को
 छिपा  कर  रखना  चाहते  000]
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 श्र  यही  तो  हमारी  maha  है  ।  wer  राजनीतिक  दलों  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  भी

 मिल  सकता  ।

 स्कालर  में  राज्य  मंत्री  ( att  पहले  में  अनुच्छेद  २३६  से

 संगत  शब्दों  को  ले  कर  पढ़ता  हूं  ।

 विधि  द्वारा  राज्य  के  विधान  मंडल  के  रूप  में  कृत्य  करने  के  लिये

 निर्वाचित  waar  नाम-निर्देशित  शर  निर्वाचित  निकाय  को

 बना  सकेगी

 अब  यह  मानते  हुए  कि  यह  निकाय  इस  पदावली  द्वारा  सीमित  है  तो  निर्वाचित  अथवा

 नामनिर्देशित  ate  ग्रस्त  निर्वाचित  होगा--र्है  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  हूं  ;

 मेरा  विचार हे  कि  यह  केवल  उदाहरण  देने  के  लिये  है  ;  तीसरे  प्रकार  के  वैकल्पिक  निकाय  के  लिये

 आवश्यक रूप  से  ही  रोक  नहीं है  ;  ऐसा  मैं  aaa  करता  हुं--यह  मानकर  कि  इन  दो  ढंगों  में

 अ्र्यात्‌  waar  श्रंशत:नाम-निर्देशित  ate  गठित  किया  जा

 सकता  संवैधानिक  अपेक्षा  क्या  रह  जाती  संवैधानिक  उपबन्ध  में  यह  war  की  गई  है  कि

 जिन  सदस्यों  से  इस  निकाय  का  गठन  होता  है  उन्हें  निर्वाचित  होना  जैसाकि  डा०  सिंघवी

 ने  बल  दे  कर  कहा  शब्द  के  साथ  कोई  वाक्यांश  नहीं  लगा  garg  कि

 श्री  बड़े  :  विधेयक  के  अधीन  निर्वाचित  ?

 पन्नों  हजरनवींस  :  प  ।

 1
 ्रो  हरि  विष्णु कामत  :  यह  बहुत  गलत  बात  है

 ।
 माननीय  सदस्य  मुझे  कुछ  बता

 रहे थे  ।  तब  मंत्री  महोदय  ने
 यह

 उचित  समझा  fe

 सभापति  महोदय  :
 मैं  इस  बात  को  बहुत  नापसन्द  करता  हूं  ।  यह  i # ie Fe |  ने  टीं  है  ।  ऐसा  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।

 परम्परा यें

 शी  हरि  विष्णु  कामत
 :  अप

 किया
 यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  कि  स्वस्थ

 सभापति  महोदय  :  जो  कोई  भी  हो  उसे  ऐसे  शब्दों  का  सदन  में  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिय े।
 ये  सम्मानपूर्ण  नहीं  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि

 सभापति  महोदय  :  प्रत्यारोपण  की  भावना  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :  यह  प्रत्यारोपण  का  wer  नहीं  है  ।

 fat  हज़र नवीस  :  उन  दादों  का  प्रयोग  करने  के  लिये  मैं  अरपना  खेद  प्रकट  करता

 a

 सभापति  यदि  दुसरी  बार  उन  का  प्रयोग  किया  तो  मैं  उन्हें  कार्यवाही  से

 निकाल  दूगा  ।

 मूल  wish  में



 ALOR  संघ  राज्य  क्षेत्र शासन  विधेयक  ३  १९६३

 श्षीं  हजरनवींस  :
 मैं  उसे  नहीं  gets  ।  मैं  माननीव  सदस्यों  से  केवल  यह  प्रार्थना  करता  हूं

 कि
 जब  मैं  किसी  महत्वपूर्ण  तथा  कठिन  विषय  पर  तक  कर  रहा  होऊं  तो  उस  में  विध्न  नहीं  डली

 जानी  चाहिये  ।

 महोदय  :  वह  सब  ठीक  है  ।  उन्हें  ot  कहने  दीजिये  |  उन  की  बात  में  बाधा  क्यों

 डाली  जानी  चाहिये  ।

 फन्नी  हरि विष्णु  कामत  :  उन्होंने  हमारी  बात  के  बीच  बाधा  क्यों  ढाली  थी  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  भड़कायें  नहीं  ।

 ी  हरि  fas  कामत  :  मैं  केवल  अपने  सहयोगी  से  कुछ  कह  रहा  था  |

 महोदय  :  जो  कुछ  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  उसे  हमें  सुनने  दीजिये
 |

 हजरनवींस  :  संवैधानिक  area  केवल  यही  है  कि  इसे  निर्वाचित  होना  चाहिय े।

 यदि  कहीं  कोई  सन्देह  हो  अथवा  कहीं  कोई  विवादास्पद  बात  उठा थी  जाती  है  कि  विधान

 संभागों  गठन  निर्वाचनों  के  साथ  साथ  होता  है  तो  हमें  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 की  धारा  ७३  पर  विचार करने  दीजिये  ।  विधान  सभा  के  भंग  होने  के  पदचात््राम  निर्वाचन  होते  हैं  +

 विधान सभा  भंग  की  जाती  तब  एक  के  बाद  एक  चुनावों  की  घटेगा  को  जाती  है  ।  किए  बारा

 ७३  के  अधीन  इसके  परिणाम  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।  एक  सामान्य  afr  जारी  की  जाती  है

 शौर  इसके  जारी  हो  जाने  के  बाद  विधान  सभा  को  गठित  समझा  जाता  है  |  सदस्यों  का

 निर्वाचन  सौदा  सभा  सदन  के  गठन  के  पहले  ही  हो  जाता  है  ।  समयਂ  का  अन्तर  कितना  होना

 चाहिये  यह  प्रत्येक  मामले  की  यथार्थ  बातों  पर  निर्भर  करेगा  |  यहां  पांच  प्रिया  महीने  पूर्व

 एक  चुनाव  जाते  ।  अरब  विधि  तो  यही  कहती  है  कि  उन
 निर्वाचित  सदस्यों स  ही  विवान  सभा का  गठन

 यह  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  जिसमें  लोक  प्रतिनिधित्व  अ्रधघिनियम  की  धारा  ७३  के  शब्दों  की  नकल

 की  गई  है  |  ७५ झ  २३६  )  का  पूर्णरूपेण पालन  किया  जा  रहा  है
 ।  जहां तक  नाम

 निर्देशित  के  सम्बन्ध  में  उठायी  हुई  मुख्य  आपत्ति  का  सम्बन्ध  कोई  भी  सदस्य  नाम-निर्देशित  नहीं

 किया  जाता  है  ।  नाम  निर्देशन  में  कार्यकारिणी  किसीਂ  व्यक्ति  का  चयन  करती  है  ।  इस  मामले  में  जो  बात

 हुई
 र

 वह  यह  है  कि  जो  सदस्य  विधि  के  एक  उपबन्ध  द्वारा  निर्वाचित  किये  गये

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  सकें  कल  पुनः  जारी  करें  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  श्री ग्न  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 महोदय  :
 यदि  सदन  इसके  लिये  इच्छुक  है  तो  हम  इसे

 पांच  मिनिट  are  जारी  रखेंगे
 ॥

 श्री  हज़र नवीस
 :
 मैं  डा०  सिंधवी  द्वारा  उठायी  गई  आपत्ति  का  यह  कह  कर  उत्तर  देता  हूं

 कि

 यह  विधान-सभा  संविधान  के  अ्रघीन  गठित  नहीं  की  जा  रही  सेवी  वन  के  उपबन्ध  लाग  नहीं

 होते  ।  इस  विधान  सभा  को  एक  अधिनियम  अथवा  विधि  के  अधीन  गठित  किया  जा  रहा  है  मत  हम

 सदस्यों  अथवा  निर्वाचन  के  लिये  कोई  भी  श्रहतायें  निर्धारित  कर  सकते  हैं  ।  सेवी  थान  सम्बन्धी

 प्रदान  उठता  ही  नहीं  है  ।

 (“  Deemed  to  be)  जायेਂ  सुविख्यात  उपबन्ध  है  जिसके

 द्वारा  वैदिक  कितना की
 जाती

 है  कौर  कोई  यह  नहीं  कह  सकता
 कि

 वह  वास्तविकता
 नहीं

 है
 क्यों

 कि
 यदि

 मल  प्रंग्रेजी  में



 {
 १३  १८८  ५  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  Yo?

 सम्बन्धी  समिति

 यह  वास्तविकता  नहीं  भी  है  तो  भी  विधि  हमें  यह  कल्पना  करते  के  लिये  area  देती  है  कि  वैधानिक

 कल्पना  विद्यमान  है  |

 श्री  बड़े  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  क्या  २५  वर्ष  कीਂ  कम  ्य  का  कोई  व्यक्ति  परिषद्‌

 का  सदस्य  हो  सकता  है  ।  यदि  हमें  यह  बता  दिया  जाय  तो  हम  चुप  हो  जायेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  विधि  की  भी  कुछ  सीमाये ंहै  ।  एक  बार  जब  चुनाव  वैध  घोषित  कर  दिया

 जाता  तो  गलत  में  भी  यदि  कोई  चुना  जाय  तो  उसकी  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 ।

 क्षेत्रीय  परिषदों  की  वधि  में  भी  सरकार  चाहे  तो  वृद्धि  हो  सकती है  परन्तु  सदन  जैसा  चाहे  इस  बारे
 में

 कर  सकता  है  ।  मैं  उसके  अनुसार  चलूंगा  |

 थी  हरि  विष्णु  कामत  :  परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  में  ऐसे  मामले  हैं  जहां  प्रायवेट  २५  वर्ष

 के  कम  होने  के  फलस्वरूप  चुनाव  कौर  1...  घोषित  कर  दिया  गया  मेरे  विचार  में  ग्रुप

 भ्रध्यक्ष  महोदय  के  अ्रन्तिम  निर्णय  के  लिए  रहने  दें

 श्री  श्र०  Fo  सेन  :  आदेश  ठीक  है  ।

 सभापति  महोदय  :
 मैं  सभा

 की
 राय

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विधेयक  पर
 विचार  किंया

 जाय  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 महोदय  :  तो  कल  इस  पर  विचार  होगा  ।

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  हेमराज  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 ef
 fr
 के  यह  सभा  तौर  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 इक्की  सेवा  प्रतिवेदन जोकि  १  मई  १९६३  को  सभा में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 a  प

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इक्की  सर्वे  प्रतिवेदन के  चार  मद  हैं  ।  मद  संख्या
 ४  की  मैं  ध्यान

 आकृष्ट  करवाता हुं  ।  श्र  मेरा  कहना  है  कि  मेरे  संविधान  विधेयक  के  वर्गीकरण  पर

 समिति
 द्वारा  पुर्नविचार  किया  जाय  |

 लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  )  :  इस  संदर्भ  में  मुझे  भी  निवेदन  करना  है  कि  एक  संविधान

 )  विधेयक  का  नोटिस  मैंने  भी  दिया  gare  ।

 श्री  हेमराज  :  श्री  कामत  की  आपत्ति  ठीक  नहीं  है  ।  जब  भी  वर्गीकरण
 ध ्न्य ८  या जाता है  तो  सम्बद्ध

 सदस्य

 को

 सर्वप्रथम  HAT  मिलता  है

 ।

 श्री  कामत  को  पुनः  Wa

 र
 मिल  सकता  है

 मूल  wast  में



 YRo¥  मंत्रियों
 के

 वेतन  तथा  भत्ते  संशोधन  विधेयक  ३  १९६३

 सभापति  महोदय :  यह  ठीक  डा०  सिंधवी  का  मामला  भी  इससे  सम्बद्ध  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  feat
 :  मुझे  यह  बताया  गया  कि  गृह  मन्त्रालय  वाले  इस  आपात  में  इस

 प्रकार  के  विधेयक  को  लेना  उचित  नहीं  समझते  |

 सभापति  महोदय :  समिति  को  लिख  सकते हैं  ।  श्री  कामत  के  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाय

 part  हरि  बिष्णु  कामत
 :  इसे  समिति के  पास  वापिस  भेजा  जाय  ।

 सभापति  महोदय  :
 मैं  घोषित  करता  हूं  कि  प्रस्ताव  इस  रूपभेद

 के  साथ  स्वीकृत  द्य  कि

 हरि  विष्णु  कामत  के  संविधान  १९६३  के  वर्गीकरण  पर  समिति  द्वारा  पुनर्विचार

 किया  जाय  ।

 औद्योगिक  विवाद  संशोधन  विधेयक

 ३३  का

 Tat  बच्  का०
 भट्टा चा यें  :  मैं

 प्रस्ताव  करता
 हूँ

 कि  औद्योगिक  विवाद

 १९४७  में  भ्र ग्रे तर
 संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति
 दी  गाव

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 औद्योगिक  विवाद  अघिनियम  १९४७  में  श्रप्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधायक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 गच च०  का०  भट्टाचार्य  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 मंत्रियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  संशोधन  विधेयक

 ४  शादी  का  संशोधन )

 pat हरि  विष्णु  कामत  :  श्रीमानूजी मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मन्त्रियों के  वेतन

 तथा  दत्त  अधिनियम  १९५२  में  भ्रम्ेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 मति दी  जाय  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 मंत्रियो ंके  वेतन  तथा  भत्ते  अधिनियम  PEXR  की  अग्रेतर  RE wo
 करने  वाले  विधेयक

 को पुरःस्थापित करने  की  मुर्दा  दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हनना

 श्री  हरि  विष्णु  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।
 ————

 Rage  re

 मूल  अंग्रजी  में
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 मंत्रियों  की  सम्पत्ति का  बताया  जाना  विधेयक

 pat  हरि  विष्णु  कामत  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 मन्त्रियों  की  समय  समय  पर  सम्पत्ति  के  बताये  जाने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  12.0

 महोदय  :  प्रदान  यह  ह  ८

 मंत्रियों
 की

 समय  समय  पर  सम्पति  के  बताये  जाने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 कों  पप  स्थापित  करने  की  ऋतुमति  दी  जाय  |  ई

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  हु  ||

 गयी  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 बीमा  संशोधन

 ३१०क  कौर  लग  का

 सभापति  महोदय  :  श्री  ge  १९६३  को  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  प्रस्तुत  निम्नलिखित

 धरती  पर  विचार  किया  जायेगा

 बीमा  अधिनियम  १९३८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  1.0

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  रा०
 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  RRRe

 के
 बीमा

 में  दो  संशोधन  चाहते  हैं  ।  एक  संशोधन  न  द्वारा  वह  चाहते  हैं  कि  लाभांश  की  अधिकतम  सीमा

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकार  हटा  दिये  जायें  ।  दूसरे  संशोधन  द्वारा  अधिनियम  की  घारा  ४००

 के  श्रन्तगंत  व्यय  की  सीमा  निर्धारित  करते  समय  लाभांश  पर  विशेष  रूप  से
 विचार  करने  की  व्यवस्था

 मैं  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  प्रथम  संशोधन  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि

 उच्चतम  न्यायालय  के  जिस  निर्णय  का  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  उससे  कठिनाइयां  काफी  बढ़  गयी  है

 कौर  श्री  गुप्त  चाहते  हैं  कि  वर्तमान  विधि  में  मूल  परिवर्तन  कर  दिया  जाय  ।  यह  मामला  तकनी की  और

 वित्तीय  महत्व  का  है  ।  इस  विषय  पर  बहुत  सी  बातों  पर  विचार  करके  ही  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ।

 बीमा  करने  वालों  में  स्वस्थ  मुकाबला  न  हो  इस  दृष्टि  से  सरकार  के  लिए  नियन्त्रण  रखना  भी  जरूरी

 है  ।  इसका  यह  अरथ  कदापि  नहीं  कि  कमेंचारियों  के  सामान्य  अधिकार  छीनने  की  कोई  बात  है  ।

 एक  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  ह  वह  यह  कि  लाभांश  की  प्रीतम  सीमा  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  के

 अधिकार  हटा  देने ंसे  सीमा  सेवायों  के  क्यारियों  का  कोई  हित  नहीं  होगा  |  सरकार  तो  हमेशा

 कर्मचारियों के  हित  की  ही

 वात  eed ी  आई  है  i

 कर्मी

 ae की  बात  राई
 है  सरकार  हमेशा  उदार

 मूल  शरं्रेजी में
 095  (Ai)



 शु  ०६  बीमा  )  विधेयक  ,  दे  १९६३

 बन०  रा०

 दृष्टिकोण  श्रपनाती  रही  है  ।  इसका  कारण  यही  है  कि  जव  सरकार  को  अधिकतम  लाभांश  निर्धारित

 करर  का  अ्रघिकार  है  तो  कर्मचारियों  को  भी  कुछ  सीमा  में  लाभांश  के  दर  के  बारे  में  एक  विवाद  उत्पन्न

 करने  वे  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  |  इससे  यह  लाभ  होगा  कि  बीमा  समवायों  की  वित्तीय  स्थिति

 मजबूत  होगी  ।  ate  फिर  यदि  कोई  विवाद  होता ह  ,  तो  इसको  बातचीत  वे  द्वारा  निपटाया  जा  सकता

 है  ।  परन्तु  सरकार  ग्रन्थकार  छीन  लेने  से  वह  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  हो  जिसके  लिए  श्री  गुप्त यह

 संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  ह  ।  केवल  वहां  ही  कुछ  कठिनाई  होगी  समवाय  के  पास  धन  हो  प्रौढ़

 समवाय  लाभांश  घोषित  न  करे  ।  उस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  क्या  किया  जाय  ।  मुझे  कोई

 ऐसो  ज्यादती  का  मामला  देखने  को  मिला  नहीं  फिर  भी  मैं  इस  बारे  में  प्राप्त  प्राप्त  करने  का  यत्न  कर

 रहा हूं  ।  कौर  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता हुं  कि  यदि  स्थिति  ऐसी  हो  तो  उसका  कोई  हल

 जाना  चाहिए  |  इस  संदर्भ  में  हमें  लाभांश  आयोग  की  सिफारिशों  की  भी  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  वहू

 लाभांश  के  बारे  में  सिद्धान्त  निर्धारित  करेगी  ।

 दूसरे  संशोधन  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इसमें  कोई  विशेष  तथ्य  की  बात  नहीं  ह  ।  घारा'४०  ०

 का  उल्लेख  करने  की  भी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  लाभांश  तो  पहिले  ही  व्यय  का  एक  तो  इसका

 उल्लेख  करने  से  क्या  लाभ  होगा  |  मेरे  विचार  में  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  इससे  कुछ  प्राप्त

 नहीं  हो  सकता  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  उन्हें  अपने  दोनों  संशोधन  वापिस  ले

 लेन  चाहियें  |  दूसरा  संशोधन  वैसे  ही  अनावश्यक  है  कौर  प्रथम  के  एक  भाग  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 पीठासीन  उन  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  इस  बात  का  मुझे  पता  है  कि  इस

 मामले  पर  सरकार  गत  दो  तीन  वर्षों  से  विचार  कर  रही  है  ।  मुझे  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  कि

 सरकार  के  पास  अधिकार  क्यों  हैं
 |  वास्तव  में  सरकार  की  नीति  भी  कुछ  यह  सच  है  कि  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  बीमा  समवायों  ने  अघिनियम  में
 जो

 यह  कमी  रह  गयी  थ्री  उसका  खूब  लाभ

 उठाया  |  उन्होंने  रियों  की  मांगों  को  कराना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।  वे  बेचारे  कानूनी  तौर  पर

 कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  थे  ।  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  का  भी  wera  वे  नहीं  ले  सकते  ।  बैंकिंग

 समवाय  अधिनियम  की  धारा  १०  के  श्रन्तगंत  भी  लगभग  ऐसी  ही  स्थिति  परन्तु  बैंकिंग

 चारियों  के  बारे  में  सरकार  ने  बैंकिग  समवाय  भ्र धि नियम  में  संशोधन  कर  दिया  है  |  इस  से  श्री वे

 लाभांश  के  बारे  में  न्यायाधिकरण के  समक्ष  मामला  पेश  कर  सकते हैं  ।  सामान्य बीमा  समवायों

 के  विरुद्ध भेदभाव  बरतने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध है  कि  उसे  इस  मामले

 पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से

 उपयुक्त  संशोधन  करना  चाहिए  |

 मेरे  लाभांश  भ्रायोग  बीमा  समवायों  के  बारे  भी  नहीं  कर  सकेगी  ।  क्योंकि  उनका

 मामला  इसके  अ्न्तगत  ही  नहीं  |  क्या  मंत्री  महोदय  कोई  एसा  ग्रामवासी  देंगे  जिस  से

 चारियों  की  कठिनाइयों  की  कुछ  व्यवस्था  हो  सके  ।  उन्हें  लाभांश  के  भ्र धि कार  से  वंचित  नहीं  रखा

 जाना  चाहिए  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  अपना  विधेयक  वापिस  ले  लूंगा  ।

 fat
 धन  रा०  भगत

 :
 मैंने  जब  लाभांश  आयोग  का

 उल्लेख  किया
 था  तो  मैंने  यह  नहीं  कहा  था

 कि  हमने
 यह  मामला

 उस
 के  सुपुर्दे  किया  है

 ।
 मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  उच्चतम  न्यायालय के  निर्णय
 —

 मूल  च् मरंग्रजी  में



 १३  १८८५  संविधान  घिषेयक  Lo

 के  बाद  हम  इस  बारे  में  कुछ  करने  के  बारे  में  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में

 इससे  माननीय  सदस्य  की  सन्तुष्टि  हो  जानी  चाहिए  |

 tat  इन्द्रजीत  गुप्त  :  तो  यह  समझा  जाय
 कि

 सरकार  इस  पर  विचार कर  रही  है  ।  ऐसी

 स्थिति  में  मैं  अ्रपने  विधेयक  को  वापिस  लेने  की
 अनुमति  चाहता  हूं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  शरापना  विधेयक  वापिस  लेने
 की  अनुमति  है  ।

 साधनों  सदस्य
 :

 जी  हां  |

 सभा  की  अनुमति  वापिस  लिया  गया  ।

 ee

 संविधान  संशोधन  विधायक

 १००  कौर  ety  का

 श्री  Ho  ato  द्विवेदी  :  मैं  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 सकी  भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिए  मैंने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  वह  एक  साधारण  सा

 विधेयक  है  ate  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  है  जो  समय  समय  पर  सामने  रहती

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  हमारे  संघ विधान कारों  ने  जब  कोरम  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था
 की  थी  संविधान  उस  समय  उनको  इस  वात  का  पता  न  था  कि  दोनों  सदनों  प्रौर  राज्यों  की

 विधान  सभाओं  में  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  कि  काम  बहुत  बढ़  जाये  प्रौर  उन्हें  इतने  अधिक

 समय  के  लिए  बैठने  की  आवश्यकता  पड़  सकती  है  कि  माननीय  सदस्य  थक  सकते  हैं  भ्र ौर  कभी  कभी

 कोरम  की  कमी  भी  हो  सकती  है  ।  इस  कारण  से  अत्यन्त  श्रावस्ती  ग्रत्यन्त  प्रावश्यक  विधेयक

 संसद्‌  के  सम्मुख  जो  होते  हैं  या  विधान  संभागों  के  सम्मुख  जो  होते  वे  रुक  सकते  हैं  ।

 श्राप को  पता  है  कि  इस  समय  हम  लोग  एक  आपतकालीन  स्थिति  में  से  हो  कर  गुज़र  रहे  हैं

 इस  समय  रुपये  पे  से  तथा  समय
 की

 बचत  करना  बहुत  प्रावश्यक  है
 ।  fas  कोरम  की  वजह  से

 सदन  की  कार्रवाई  स्थगित  करनी  पड़े  तर  जो  व्यय  हो  रहा  है  वह  होता  यह  एक  दुरुपयोग

 होगा  उन  संविधान  की  धारियों  का  जिन  orate  हम  ने  कोरम  के  सम्बध  में  कुछ  बातें

 निश्चित  की  थीं  ।

 आप  को  यह  भी  मालूम  है  कि  राज  भी  सदन  की  अनुमति  से  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  कोरम

 का
 प्रदान  नहीं  उठाया  जा  सकता  उस  समय  के  लिए  जबकि  दुपहर  में  लंच  का  समय  होता

 भोजन  का  समय  होता  अर्थात  एक  बजे  से  लेकर  ढाई  बजे  तक  यह  प्रदर  नहीं  उठाया  जा
 संकता  है  ।  कया  माननीय  सदस्य  नहीं  जानते  हें  कि  यह  व्यवस्था  संविधान  के  विरुद्ध  जाती  हू  ?

 किन्तु  हम  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  इस  समय  कोरम  का  Nat  नहीं  उठाया  जायेगा  कौर  इसको

 एक  pra  के  रूप  में  हम  निभाते  ग्रा  रहे  हैं  ।  यह  एक  प्रथा  है  जो  चल  रही  है  ।  मैंने

 जो  कुछ  काम  किया  है  वह  केवल  यह  है  कि  जो  काम  कनवैंदान  द्वारा  हो  रहा  उसे  मैं  संविधान

 संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  स्वीकृत  विधिवत्‌ वह  काम  होता  ऐसा इस  सदन  से

 स्वीकृत  करा दूं  ।

 मूल  sist  में



 Koc  संविधान  विधेयक  द  ERR

 [>t  म०  ला०  द्विवेदी  ]

 इसके  अतिरिक्त  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  कौर
 भी

 आक्षित  करता  हूं  कि  दूसरे

 देशों  में  भी  ऐसी  ही  gard  चली  or  रही  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  इंग्लैंड  में  अध्यक्ष  बाध्य  नहीं  हैं

 इस  बात  के  लिए  कि  सदन  में  जिस  वक्त  कोरम  न  हो  तो  वे  कोरम  को  देखेंगे  ही  ।  वहां पर  अध्यक्ष

 महोदय बगर  इस  बात  का  खयाल  किये  हुए  सदन
 की

 कार्रवाई  को  चलाते  रह  सकते  चाहे

 कोरम हो  या  न  at

 एक  माननीय  सदस्य  :  वहाँ  पर  ated  कॉँस्टिट्यूदान  है  ।

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :  यह  मैं  मानता  हूं  कि  वहाँ  पर  ग्रन रिटन  कॉँस्टोट्यूशन  है  ।  लेकिन

 यहाँ  पर  मेज़  पालि मैं टरी  प्रैक्टिस  उन  बातों  के  लिए  लागू  तो  है  जिन  के  बारे  में  हमारा  संविधान

 खामोश  होता  है  या  जिन  के  बारे  में  संविधान  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  होत हे  ।  उसको  श्राप  यहां

 मान्य  समझते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  इसलिए  इसका  विरोध  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  वहाँ  संविधान

 नहीं  है  कौर  वह  बात  यहाँ  लागू  नहीं  होती  है  ।  इंग्लैंड  को  प्रेक्टिस  से  हमने  बहुत

 कुछ  प्रेरणा  हासिल  को  है  रोक  जब  भी  हमारा  संविधान  किसी  विषय  पर  खामोश  होता  है

 या  उस  में  कोई  बात  नहीं  होतो  है  तो  मेज़  पालि मेंट रो  प्रेक्टिस  के  अधार  पर  हम  कायें  करते  हैं  ।

 जिस  देग  को  आधार  मान  कर  हम  ने  यहाँ  पर  प्रजातंत्र  की  स्थापना  की  वहाँ  पर  ऐसी  व्यवस्था

 है  कि  कोरम  होना  श्रनिवायं  नहीं  है  ।  हमारे  यहाँ  जब  संविधान  गया

 तो  में  कहा  गया  कि  श्रव्यक्ष  महोदय  के  लिए  यह  झ्ावक्यक  है  कि  वे  देखते  रहें  कि  १/१०  कोरम

 है  श्रद्वा  नहीं  ।  मैंने  अपने  विधेयक  में  यह  बात  नहीं  कही  है  कि  १/१०  कोरम  न  रहे  ।  यदि

 माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  बिल  के  स्टेटमेंट  श्राफ  भ्राम्जैक्ट्स  एंड  रोजंज  को  देखा  है  तो  उनको  साफ

 पता  लगेगा
 कि

 उस  में  यह  लिखा  उदया है  :

 यदि  सदन  की  कुल  संख्या  का  दसवाँ  भाग हो  तो  कोरम  के  लिए  काफी  है  ह

 इस  के  ग्र ति रिक्त  यह  है  कि  संविधान  में  जो  १/१०  को  व्यवस्था  को
 गई

 उसे  हम  स्वीकार  करते

 हैं  ott  उसका  संशोधन  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  मेरा  संशोधन  क्  3 nN  ८  | वल  मंशा  यह  है  कि  जहाँ

 पर  थे  शब्द हैं

 जब  तक  संसद  विधि  द्वारा  अन्यथा  उपबन्धित  न  करे

 को  जगह  पर  थे  जोड़  दिये  जायें  :

 वहीं  अथवा  जब  कि  सदन  के  प्रक्रिया  नियमों  में  इसके  विपरीत  व्यवस्था  हो  ।”

 मैं
 सिर्फ  इतन  व्यवस्था  करना  चाहता हूं  भ्रतुच्छेद  १००  में  इसी  प्रकार  से  राज्यों  में  जो  विधान  मंडल

 हैं  वहाँ
 के

 लिये  भ्रनुच्छेद  १८९  है  ।  चूंकि  यहाँ  के
 लिये  मैं  संविधान  के  श्रतुच्छेद  १००  में  संशोधनਂ

 उपस्थित  कर  रहा  हूं  इसलिये  उसे  प्रकार  का  जो  अनुच्छेद  25€  राज्यों  के  विधान  मंडलों  के  लिये

 है  उस  में  भो  संशोधन  उपस्थित  कर  रहा  हूं  ।  वहाँ  के  लिये  भी  इस  प्रकार  का  संशोधन  आवश्यक

 हमने  इस  को  अपने  स्वीकृति  दे  दो  है  चाहे  वह  जानकारों  में  द  हो  या  अ्रनजाने  हो
 क्योंकि  हम  इस  बात  को

 मान  रहे  हैं  कि  १  बजे से  १/२  बजे  तक  इस  सदन  में  कोरम पर  जोर  नहीं
 दिया  जाता  हालाँकि  यह  ग्र संवैधानिक  है  ।  जब  हम  ने  इस  कंवेंशन  को  स्वीकार  कर  लिया  कौर

 हम  इस  खोज  को  वैलिडेट  करना  चाहते  इस  को  विधि  का  रूप  देना  चाहते  तो  माननीय  सदस्यों
 को  आपत्ति  नहीं  हो  ना  चाहिये  क्योंकि  इस  सदन  को  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ही  मैंने

 यह  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  ।
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 जैसा  मैंने  बतलाया  हमारा  सदन  पाँच  बजे  से  प्रिक  समय  के  लिये  भी  बैठता  है  ।  संसद्‌

 सदस्यों  के  जो  क्षेत्र  हैं  वे  देश  के  दूर-दूर  के  हिस्सों  में  हैं
 ।

 दूसरे  देशों  में  इनी  दूर-दूर के  क्षेत्र  नहीं  होते

 सदस्यों का  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वे  समय  समय  पर  अपने  क्षेत्रों में  भी  जायें  ।  इसलिये

 भी  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  उचित  है
 ।  संविधान

 में  इस  बात  का  उल्लेख
 किया  गया

 है  कि  किन  किन  स्थितियों  विशेष  रूप से  कोरम  की  झावद्यकता है  ।  उदाहरण  के  लिये :

 संविधान  के  अ्रतुच्छेद :

 ६१  (2)  ६११४),  ६०  €४  g0a(¥),  @rv(¥),  २१८.

 ave  (2)  ३६८  आदिਂ

 इन  झतुच्छेदों  के  लिये  एक  विशेष  कोरम  को  आवश्यकता  होती  है  ।
 इस  में  मैं  कोई  संशोधन नहीं

 कर  रहा  इस  का  मतलब  यह  है
 कि

 जिस  प्रकार  से  संविधान  के  संशोधन  के  लिये  आवश्यक  है

 कि  कुल  सदस्यों  का  बहुमत  हो  ate  उपस्थित  सदस्यों  में  से  दो-तिहाई
 का  बहुमत  उस

 में  मैं  कोई

 संशोधन  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  उन  को  वहाँ  रहना  ही  है  ।  यह  संशोधन  विधेयक  तो  केवल  इसी

 सदन  के  नित्य  प्रति  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  जिसमें  कि  यदि  कभी  ag  सदन

 पांच  बजे  के  बाद  ७  या  करो  कभी  ८  बजे  तक  भो  बेठ  तो कोरम का  न  उठाया  जाय

 ताकि  इस  अ्रापातकालोन  परिस्थिति  में  इन  बातों  के  उठने  से  बेकार  रुपया  बरबाद  न  हो  हमारा

 काम  चलता  रहे  ।

 हम  चाहते है  कि  यहां  पर  x  का  नियम  कोरम  के  संबंध  मैं  रक्खा  जाये  लेकिन  साथ ही  साथ

 सदन  यह  निश्चित  यदि  इस  सदन  की  प्रक्रिया  रूल्स  में  हम  यह  निश्चित  करें  कि  कोरम

 का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जायेगा तो  वह  निर्णय चलना  चाहिये  ।  राज भी  यह  कंबेंदान चल  रहा  मैं

 उसी  को  विधि  का  रूप  देने  के  लिये  यह  विधेयक  सभा  के  सामने  रख  रहा  हुं  ।  यही  व्यवस्था  राज

 इंग्लंड  तथा  दूसरे  संसदों  मैं  भी  चल  रही  है  ।

 डा०  सा०  श्री०  mm  :  क्या  इसी  तरह  से  सं दो धनकर  के  संविधान  में  रही

 जेसे  कि  श्राप  करना  न्योते है  ?

 श्री
 ५ हूँ ०  लाग  द्विवेदी  :

 हम  ने  जो  भीं  कंवेंशन  माना  है  उस  को  में
 विधि

 का  रूप  देने  जा  रहा  हूं  ।

 १1१०  के  कोरम  की  जो  व्यवस्था  है  वह  ज्यों  की  त्यों  रहे  गी  |  इस  संबंध  मैं  डी  ०  डी ०  बसु  ने  जो
 धान  की  कममैंटरी  लिखी  है  उसकी  कौर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता हुं  ।  उसमें  लिखा  है

 कि  इस  बात  पर  तो  विवाद  है  कि  अध्यक्ष  किसी  विशेष  अवस्था में  किसी  बैठक  में  कोरम  को  समाप्त

 कर  सकता  है  ।  कहने  की  मंशा  यह  है  कि  यदि  कोई  हमारे  इस  कंवेंशन  को  सुप्रीम  कोटे  मैं  या  दूसरी

 जगह  चैलेंज  करता  है  तो  वह  संवैधानिक  ठहराया  जा  सकता  है  कौर  जो  सुविधा  श्राज  सदन  के  लिये

 है  वह  खत्म  हो  सकती  है  जिसके  फलस्वरूप  बहुत  सी  कठिनाइयां  सामने  ar  सकती  हूँ  ।  उन  कठिनाइयों

 को  दूर  करने  के  लिये  मेंने  संविधान  का  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।

 इसके  अलावा  आपको  इस  बात  का  भी  पता  होगा  कि  विधि  मंत्री  ने  इसी  प्रकार  का  एक  संशोधन

 सन्‌  PeXy  में  प्रस्तुत  किया  था  कौर  लोक  सभा  सचिवालय  ने  उस  के  लिये  प्रेरणा  दी  थी:क्यों कि
 लोक  सभा  सचिवालय  ने  यह  अनुभव  किया  था  कि  संविधान  की  कोरम  की  व्यवस्था  के  कारण

 विधि  में  कौर  संसदीय  काय  के  चलाने  में  बड़ी  कठिनाइयां  उपस्थित  होती  है  atk  उसके  संबंध  में

 सदन  को  कोई  झ्र घि कार  नहीं  है  ।  यही  भ्रध्यक्ष  महोदय  या  जो  सभापति  होते  हें  उन  के  तौर  सदन

 के  सामने  जो  कठिनाइयां  उपस्थित  होती  है  उन  का  अनुमान  सदस्य  लोग  लगा  सकते  उन

 नाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ही  लोक  सभा  के  सचिवालय  ने  भारत  सरकार  के  विधि  मंत्री  को  लिखा

 था  शरीर  प्रेरणा  दो  थो  ।  ate  उन्होंने  एक  संशोधन  विधेयक  रक्खा  भी  था  संविधान  के  लेकिन
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 समय
 न

 होने  के  कारण  कौर  प्रथम  लोक  सभा
 के

 समाप्त  हो  जाने  के  कारण  वह  विधेयक  र द  हो  गया
 और  उस  पर  वाद-विवाद  नहीं  हो  सका  |

 इस  संबंघ  में  समय  समय  पर  कई  बार  प्रसून  उठाये  संसद  सदस्यों  ने  उठाये  कौर  इस  तीसरी

 लोक  संभा  के  समय  में  भो भ्रध्यक्ष  महोदय ने  और  संसद  सदस्यों  ने  इसके  संबंध  में  प्रश्न  उठाये  कि

 संविधान  की  जो  कड़ाई  है  कोरम  के  विषय में  उसे  दूर  किया  जायें  मैंने  इस  सदन  के  afar  को

 देखते  हुये  सोचा  कि  इन  कठिनाइयों  को  इस  विधेयक  के  द्वारा  दूर  किया  जा  सकता  इसीलिये  मैंने

 यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुतकर्ता  gate  मैं  aren  करता  हं  कि  यह  सदन  इस  पर  fast

 करेगा

 मैं  इस  विधेयक  को  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  गहरा  |

 श्री
 बहु  शा०  मोरे  :  संविधान  में  स्पष्ट  है  कि  कोरम  को  संसद  विधि  पुर्वक  ही  बद

 सकती है  ।  मेरा  कहना  है  कि  संविधान  को  विधिपूर्वक  बदल  सकती  है
 यह  बात  मेरी  समझ  में  करायी

 नहीं
 ।

 मेरे  विचार
 में  तो  यह  बात  संविधान के  विरूद्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह यह  सदन  संविधान  को  भी  बदल  सकता  है  ।  इसको  सब  शक्तियां  प्राप्त

 श्री  वॉरियर  कई  कारणों  से  हम  इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हे  ।  मेरा  निवेदन

 कि  संविधान  बनाने  वालों  ने  किसी  उद्देश्य  से  ही  कोरम  वाला  उपबन्ध  रखों  होगा  ।  शायद  उनके

 दिमाग  मैं  यह  बात  हो  कि  सदन  में  कभी  भी  प्रतिनिधित्व  के  we  की  कमी  न  हो  ।  मेरे  विचार  में

 इसमें  किसी  भो  प्रकार  का  परिवर्तन  करना  संविधान  की  मल  भावनाओं के  विरूद्ध  होगा  ।  फिर

 इससे कोई  तुरन्त  होने  वाली  भ्रावश्यकता  की  पूर्ति  का  भी  wea  नहीं  मे  प्रगति  पार्टी  की  शर

 से  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हुं  ।

 मा०  श्री०  मूझे  खेद  है  कि  में  इस  विधायक  का  विरोध  कर  रहा

 मेरा  निवेदन  ag  है  कि  कोरम  के  oe  को  सुविधाओं  ग्रीवा  असुविधाओं  के  दृष्टिकोण  से  विचार  न

 किया  जाय  ।  कुछ  ऐसी  प्रधानों  को  जो  गेर  कानूनी  कानूनी  बनाने  का  कोई  प्रयत्न  न  किया  जाय  ।

 इस  सभा  में  जो  भी  कार्य  होता  है  वह  समस्त  राष्ट्र  के  लिये  राष्ट्रीय  महत्व  का  होता  है  क्योंकि

 यहां  जनता  के  प्रतिनिधि बेठ  है  ।  इसलिये  ऐसी  गणपूर्ति  को  कोई  न्यूनतम  संख्या  भें  संविदित  विधि  के

 द्वारा  निश्चित  करनी  होगी  ate  केवल  मात्र  परम्परा त्रों पर  नहीं  रहना  गण  पूति  का

 उपबंध  सभा  का  प्रतिनिधि  स्वरूप  बनाये  रखने  के  लिये  ही  किया  गया  परन्तु  मा०  मित्र  सदस्यों  के

 लिये  सरलता  ढूंढ़ने  के  प्रयत्न में  इस  उपबंध को  हटाना  चाहते  जो  किया  आवश्यक  मैं

 इसका  विरोध  भी  करता  हूं  ।

 श्री  यशपाल fag  उपाध्यक्ष  द्विवेदी  जी  को  मैं  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने

 लोगों  की  श्रयुविधा  का  ख्याल  किया  कौर  चेयर  के  इनकी  निवास  का  भी  ख्याल  किया  |  उनका  जीवन

 देश  सेवा  में  गया  है  ।
 उनके  इंटेशन्स

 तो  गुड  इसलिये  बधाई  देता  लेकिन  जो  बात  उन्होंने  कही  है

 ag  डिमाकेंसी
 क ेखिलाफ है  ।  मैं  इस  रिजोल्यूशन की  ताईद  नहीं कर  सकता  ।

 मल  में
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 उनका  विचार  बहुत  सुन्दर  है  |  लेकिन  अक्सर  ऐसा  होता  है  कि  कई  दफा  ऐसा  होता  है  कि  भ्रमण

 विचार  होते  हूं  पर  उनके  कारण  अ्रनिष्टकारो  कार्य  हो  जाते  हम  यहां  जनतंत्र  के  मंदिर  में  हुए

 शरीर  इस  मंदिर  में  ४४  करोड़  इन्सानों  का  रिप्रेजटेशन  होता  है  ।  यहां  नगर  दस  बीस  आदमी  बेठ

 कर  कोई  बात  तै  कर  लें  तो  बिलकुल  ्रतडमिक्रेटिक  है  ।  हमारी  परम्परा  तो  यही  रही  है  कि  सारे

 भारत  में  एक  राय  खिलफ  भगवान  राम  के  खिलाफ  एक  राय  तो  भी  एक  राय  के  ऊपर  उन्होंने

 भगवती  क  त्याग  कर  दिया  था  कौर  यहां  हम  क  रोड़ों  प्रसाद  मियाँ
 की  राय  की  इग्नोर  यह

 कुछ  ग्र्च्छा  नहीं  लगता है  ।  हम  लोग  यहां  क।म
 करने  के

 लिये  wy है
 ।  जनता

 ने  चुन  कर
 हमें  यहां

 पर  भेजा  लखों  का  दिल  दिमाग  हमारे  साथ  है  तो  फिर  यह  बरच्छा  नहीं  लगता  कि  कोरम  न  हो  तो

 भी  हम  कोई  बात  पास  कर  लें  ।  यह  कतई  अ्रनकौंस्टोट्यूदानल  है  ।  जब  हम  को  काम  करने  का  शौक

 नहीं  होगा  तो  हम  केसे  इस  चोज़  को  चलायेंगे  ?  मेरी  राय  तो  यह  है  कि  लोकसभा  की  सिटिंग  के  बी
 व

 में  थोड़ी  हाफटाइम  की  छुट्टी  होनी  afer  जिससे  कि  लोग  खाना  खा  कर  फिर  समय  पर  हाजिर  रह

 सकें  ।  यह  उचित  नहीं  है  कि  कुछ  लोग  यहां  से  खाना  खाने  के  लिए  या  और  किसी  काम  पर  बाहर  चले

 जांच  कौर  यहां  का  क।म  चलता  रहे  ।  लोकसभा  म  मेम्बरों  की  उपस्थिति  रंग  लर  होनी  चाहिये  |

 मुझे  पहले  से  ही  काम  करने  का  शौक
 था  ।

 रात  दिन  मेंने
 काम

 किया  है
 ।  यहां  से  एक  मिनट  के

 लिये  भो  गैरहाजिरी  होता  मैं  अपने  लिए  गुनाह  समझता  हुं  ।  जैसा  मैंने  भ्र भी  wort  किया  मुझे  एक  तो

 पहले  ही  काम  करने  क  बहुत  शौक  था  अरार  दूसरे  मुझे  प्रधान  मंत्री  जी  की  कोठी  के  पास  बुलेट  मिल  गया

 है  कौर  इसलिए  हर  वक्‍त  प्रधान  मंत्री  जी  का  वह  संदेश  हराम  उसकी  ध्वनि  मेरे  कानों

 में  गूंजती  रहती  है  ।  भ्राता  हराम ह  इसकी  सुझाएं  यानि  किरणें  मेरे  दिल  को  हमेश  छूती  रहती

 वाकई  यह  बात  सही  है  कि  जब  तक  देश  का  निर्माण  न  कर  लें  तब  तक  AAI  हराम

 है  ।  राज  देश  के  निर्माण  का  क।म  हमें  करना  इसलिये  gry  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  हर  एक

 राय  को  जानने  की  कोशिश  करें  ।  जो  यहां  हाउस  की  सिटिंग  से  गैरहाजिर  रहते  हूं  और  कोरम

 पूरा  नहीं  करते  हैं  वह  दोषी  है  ौर  यह  उस  जनता  की  झ्रावाज  को  जिसने  उन्हें  यहां  चून  कर  भेजा

 नहीं  पहुंचाना  चाहते  हं  ।  मेरा  दरख्वास्त  यह  है  कि  इस  बिल  को  वापिस  लिया  जाय  और  मेम्बरान

 से  यह  कहा  जाय  कि  वे  ठोक  समय  पर  अया  करें  तर  ठोक  समय  पर  यहां  से  जाया  करें  ।  सेशंस

 ज्यादा  लम्बे  न  किये  जाय  ।  छोट  छोट  किये  जायें  क्यों कि  मेम्बरों  को  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  म  भी  काम

 करना  होता  है ग्रौर  जनता  के  पास  जा  कर  उनकी  राय  लेनी  होती  है  ।  कानून  का  यह  तख़य्युल  हमारे

 सामने  है
 a

 विधि  जसा  की  इच्छाश्ों  की  विधि  रूप  में  प्रतिव्यक्ति  होती  है  ।

 जब  पीपुल  की  राय  को  हम  यहां  एक्सप्रेस  नहीं  कर  सकते  तो  फिर  यहां  हमारा  बैठना  बेकार  है  ।

 इसलिए  थोड़ी  सी  सुविधा  के  लिए  अपने  कतेंव्य  से  बचने  की  जो  चेष्टा  इस  बिल  के  द्वारा  हो  रही है

 वह  संबंधी  अनुचित  है  ।  मनुष्य  को  सुविधा  की  कोई  Tale  न  करते  हुए  सतत  अपने  कत्तव्य

 पूर्ति  की  कौर  बढ़ते  रहना  चाहिये  कौर  कत्तव्य  की  प्रो  बढ़ने  का  मतलब  ही  यह  है  कि  ग्राराम हराम हराम

 हो  जाता  सुविधा  हराम  हो  जाती  है  ।  हमें  रात  दिन  काम  करना  है  श्र  जब  रात  दिन  काम  करना

 है  तो  यह  अच्छा  नहीं  लगता  कि  यहां  प्रोसीडिग्स  चलती  हाउस  चल  रहा  है  कौर  हम  लोग  बाहर

 कोई  कनाट  प्लेस  में  घूम  रहा  है  तो  कोई  चांदनी  चौक  में  फिर  रहा  हो  ।  इसलिए  मेरा

 ख़याल  है
 कि  wae  इस  बिल को  हम  पास  करेंगे  तो  यह  तामो  क्रेटिक  उन  श्रनकांट्यूशनल

 होगा  i  जिस  जनता  के  नुमाइन्दे  बन  कर  हम  यहां  हैं  उसके  प्रति  हम  कत्तव्य
 का

 पालन  नहीं
 करेंगे  ॥

 अगर  एक  दिन  कोरम  के  प्रभाव  में  हाउस  ऐडजोनें  हो  जाता  है  तो  उससे  जनता  के  ऊपर

 RX,000  रुपये
 का  बोझ  पड़ता है

 ।
 स्ब  बजाय  यह  बिल  लाया

 हम  इस  बारे  में  सोच  कर  कोई
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 ऐसा  बिल  लायें  कि  जो  शख्स  गैरहाजिर  होगा  वह  दोष  का  जिम्मेदार  होगा  ।  उस  गैरहाजिर  व्यक्ति

 के  ऊपर  डेमोक्रेसी  के  हनन  करने  का  दोष  होगा  |  इस  तरह  का  बिल  लाने  के  बजाय  इस  तरह  का

 बिल  यहां  अराना  चाहिये  था  ताकि  कोई  भी  मेम्बर  बैठक  के  समय  हाउस  से  गैरहाजिर  न  रह  सके  ॥

 मैं  द्वि दी  जी  से  दरख्वास्त  करता हूं  कि  वह  अपने  इस  बिल  को  वापिस  ले  लें  |  उन्होंने  देशभक्ति

 कौर  जनसेवा  का  जो  मागं  अपनाया  है  उसके  लिए  मैं  उनको  मुबारकबाद  देता  हूं  ae  हम  सब  इस

 के  लिए  उन  के  बहुत  मशीन  हैं  लेकिन  इस  मौजूदा  बिल  को  वापिस  ले  लेवें  तभी  यह  डेमोक्रेसी

 ठीक  तरह  से  चल  सकेगी  |

 श्री  Ho  प्र०  ज्योतिषी  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खेद  है  कि  श्री  म०  ला ०  द्विवेदी

 ने  जो  संशोधन  विधेयक  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  किया  है  उसके  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  ऐसे  विचार

 करने  जो  विचार  मुमकिन  है  कि  जायद  सरकार  को  भी  पसन्द  न  हों  ।  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित

 इस  तरह  का  बिल  सदन  के  सामने  नहीं  तरा  इस  को  मैं  बड़ा  सौभाग्य  समझता  क्योंकि  इस  तरह

 का  बिल  प्रजातंत्र  को  मज़बूत  करने  वाला  नहीं  है  ।  मेंने  इस  देश  में  प्रजातंत्र  स्थापित  किया  है  ॥

 प्रजातंत्र  के  माने  यह  होते  हैं कि  हम  जोकि  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करते  वापस  में  चर्चा  करें  az

 विचार  विनिमय  करें  ।  एक  व्यक्ति  किसी  विषय  में  क्या  विचार  रखता  है  उन  विचारों  को  सुनें  श्र

 फिर  उसके  ऊपर  पपनी  राय  क़ायम  करें  ।  कहा  गया  है  इंग्ले  ड  में  क्या  हो  रहा  za  सीलोन में  क्या

 कया हो  रहा  है  ?  ठीक  बात  है  वहां  इस  तरह  का  विधान  कि  कोरम  न  होते  हुए  भी  बहस  चलती

 हो  ate  केवल  मतदान  लेते  कोरम  का  ख्याल  किया  जाता  ari  किन्हीं  देवों  में

 ग़लतियां हो  रही  हैं  तो  इसके  माने  यह  नहीं  हैं  कि  हम  aaa  देश  में  भी  ग़लती  यह  बड़ी  ग़लत

 चीज़  होगी  हम  ग़लत  बातों  का  बन करण व्यय  करते  हैं  |  हमको  अपने  विधेयक  से  काम  लेना  चाहिये  ॥

 चूंकि  इस  देश  में  हम  ने  प्रजातंत्र  स्थापित  किया  है  इसलिए  यह  जरूरी है  कि  प्रजातंत्र  पर  आराघात  करने

 वाली  किसी  भी  जगत  प्रणाली  की  हम  नक़ल  न  करें  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  है  कि  जब  हम  या

 १०  लाख  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  यहां  उन्हों  ने  हम  पर  एक  जिम्मेदारी

 डाली  है  a  जब  हम  इस  सदन  में  उसकी  पति  को  भराये  हैं  तो  क्या  कारण  है  कि  हम  लोग  इस  सदन
 में  यह  कोरम की  कमी  आख़िर हो  ही  क्यों  ?  मैं  समझता हूं  कि  ऐसा  विधेयक  भ्राता कि  सदन  के

 अंदर  कोरम  में  जो  कमी  होती  है  उसकी  पति  के  लिये  सदस्यों  को  इसके  लिए  मजबूर  किया  जा

 सकता  कि  वे  यहां  सदन  की  कार्यवाही  के  दौरान  बेठ  रहें  ।  तो  ज्यादा  ठीक  होता  |

 हम  सब  लोगों  ने  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करने  की  कसम  ली  है  ।  fart  हम  लोग  चाहते  क्या

 क्या  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सदन  के  सदस्य  रहते  हुए  हम  प्रश्न  वकालत  करते

 शादी  चलाते  रहें  ?  कया  हम  चाहते  हैं  कि जब  सदन  यहां  चल  रहा  हो  तो  हम  fatal  में  बैठ  कर

 नाच  व  गाने  का  अनन्द  उठाते  रहें  ?  जब  हम  ने  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करने  की  कसम  खाई  है

 तो  हमारा  लाजिमी  कत्तव्य  है  कि  जब  सदन  चल  रहा  हो  तब  सदन  के  अंदर  उपस्थित  रहें  कौर

 विचार  विनिमय  ots  करें  ।

 उपाध्यक्ष  विचारों  के  श्रमदान  प्रदान  की  बुनियादी  पर  प्रजातंत्र  कायम  होता  हैं  ।

 हम  इस  सदन  की  बहस  में  शामिल  नहीं  रहते  इस  सदन  में  जब  तक  बहस  चलती  उस
 समय

 उपस्थित  भी  नहीं  रहते  हैं  तो  हम  एक  दसरे  के  विचारों  को  कैसे  समझ  सकेंगे  ?  वादे  जायतेਂ

 तत्व  बोला  ।  जान-प्राप्ति  का  रास्ता  यही  है  कि  हम  बहस  मबाहिसा  करें  श्र  उन  में  भाग  लें  ।

 बहस  मुबाहिसे के  द्वारा  देश व  समाज  के  लिए  कौन  चीज  मुफ़ीद है  प्रौढ़  कौन  उस

 सोच  विचार  कर
 के  उचित  फैसले  पर  पहुंचें  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  श्री  द्विवेदी  सदन  के  सामने
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 जो  विधेयक  लाये  हैं  बह  एक  ग़लत  विधेयक  है  ।  इससे  हमारे  प्रजातंत्र  की  बुनियाद  कमज़ोर

 पड़ने  वाली  है  ।  कोई  भी  प्रगति  प्रजातंत्र  के  कार्य  में  इस  के  द्वारा  नहीं  कराने  वाली  है
 ।

 हमारे  मित्र

 द्विवेदी  जी  ने  जो  कोरम  का  उठाया  कि  कोरम  के  पूरा  न  रहने  के  कारण  कभी  कभी  बहस  स्थगित

 करनी  पड़ती  है  शौर  काम  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  पाता  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम  विधान  में  ऐसी

 दुरुस्ती  करें  जिससे  कि  कोरम  पूरा  रखना  हमारे  लाज़िमी
 हो  जाय  ।  यह  नहीं  कि  हम  लोगों

 को  इस  प्रकार  से  दौर  भी  छट  दे  दें  कि  वे  इस  सदन  की  कार्यवाही  में  शामिल  न  हों  ।  यह  बड़ी  ग़लत

 चीज़  है  ।  aux  यह  विधेयक  हम  राज  पास  करते  हैं
 तो

 मुझे  लगता  है  कि  उसका  नतीजा कल  यह

 होने  वाला  है  कि  एक  नया  हमें  कमेंट  जायेगा  ate  मुमकिन  है  कि  फिर  वोट  देने  के  लिये  भी  हम  यहां

 पर  इकट्ठा  होना  आवश्यक  न  समझें  ।  शायद  एक  ऐसा  विधेयक  यहां  सें  पास  कर  दिया  जाय  कौर

 विधान  में  संशोधन  कर  दिया  जाय  कि  मैम्बर  लोग  ग्रसना  वोट  प्रॉक्सी  से  कर  सकें  या  अ्रपने  घरों  में

 बैठे  रह  कर  अपनी  दुकानों  व  भ्र दाल तों  में  बैठे  रहकर  चिट्ठी के  ज़रिए  अपनी  राय  लिख  कर  भेज

 दें  कि  उन  की  क्या  राय  है  ।  एक  व्हिप  हो  जाय  कि  हमारी  पार्टी  का  यह  मत  है  कौर  पार्टी  के  मत  के

 अनुसार  मेम्बर  लोग  घर  बैठे  हुए  मत  लिख  कर  भेज  दें
 ।

 मैं  समझता हुं
 कि  प्रजातंत्र  किट्टी

 से  ag  विधेयक  उचित  नहीं  है  ।  इस  के  बारे  में  शासन  का  क्या  मंतव्य  था  वह  मुझे  द्विवेदी  जी  की  बात

 से  मालम  SAT  ।  शासन  का  क्या  मंतव्य  है  मुझे  इसका  इल्म  सत्र  मैं  समझता  हूं  कि
 इस

 बारे  में  फिर  से  विचार  किया  जाय  कौर  wall  जल्दी  में  इस  को  हाउस  में  प्रेस  न  किया  जाय
 |

 tat  कु  wo  वर्मा  :  संविधान  में  उपबन्ध  है  कि  यदि  संसद  चाहे  तो  गणपति

 संबंधी  उपबंध  में  परिवर्तन  कर  सकती  है  ।  श्री  द्विवेदी  का  संशोधन  उचित  है  कि  विधेयक  के  विचार

 के  समय  गणपूर्ति  पर  आग्रह  न  किया  जाय  ate  केवल  विधेयक  aris  के  पारित  होने  के  समय  गणपूर्ति
 ब न्  न

 पर  अनुरोध  किया  जाय  ।  इससे  प्रजातंत्र  को  कोई  हानि  नहीं  ग्रहण  कई  देशों  में  भी  ऐसा  होता

 है  ।  गणपूर्ति  न  होने  पर  कायें  न  होने  की  अवस्था  में  भारी  वित्तीय  हानि  होती  है  ।  अतः  यह  संशोधन

 विधेयक  पारित  होना  चाहिये  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  )
 :  श्री  द्विवेदी  का  यह  विधेयक  सर्वथा  अनुचित

 धान  सभा  ने  पूर्ण  रूपेण  विचार  करने  के  पश्चात्‌  गणपूर्ति  का  उपबन्ध  रखा  था  कि  गणपति  हुए  बिना

 सभा  का  कार्य  नहीं  चलना  चाहिये  ।  इस  चर्चा  के  अन्दर  वित्तीय  भार  को  लाना  उचित  नहीं  है  ।  क्या

 इसी  विचार  से  इतने  महत्वपूर्ण  मामले  का  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ?  यदि  यही  बात  है  तो  सभा

 श्र  विधान  मंडलों  को  समाप्त  करने  का  सा रा  व्यय  रोका  जा  सकता  है  ।  देश  के  संसदीय  प्रजातंत्र  को

 कायम  रखने  के  लिए  गणपूर्ति  जरूरी  होती  है  ।  नगर  पालिका ग्र ों  में  भी  ऐसा  उपबन्ध  होता  है  |  क्या

 सत्तारूढ़ दल  के
 ३७५  सदस्य  कौर  ६०  मंत्री  जन  गणपूर्ति  कायम  नहीं  रख  सकते

 |
 यहां  ८-४६

 लाख

 जनसंख्या  का  प्रतिनिधित्व  प्रत्येक  सदस्य  करता  है  |  फिर  इतने  सचेतक  होने  के  गणपूर्ति  को

 हटाना  वांछनीय  नहीं  है  ।  सभा  की  कोई  परम्परा  संविधान  के  प्रतिकूल  नहीं  हो  सकती  सत्तारूढ़

 दल  अपने  बहुमत  से  संविधान  को  बदलने  का  उपबन्ध  करना  चाहता  हो  तो  बात है  ।  मैं  तो  इस

 पक्ष  में  हूं  कि  गणपूर्ति  के  मामले  में  संविधान  के  अनुच्छेद  १००  का  पालन  होना  ही  चाहिये  |

 चुनने  वाले  लोग  क्या  समझेंगे  ?  क्या  VY—Yo  करोड़  जनता  ५०  सदस्यों  की  उपस्थिति की
 भी  धूपिया

 लोक  सभा  में  नहीं  कर  सकते  ?  यह  प्रजातंत्र  के  aaa  विरुद्ध  है  |

 संसद  प्रजातंत्र  को  स्थापित  करना  बड़ा  होता  है  और  साथ  ही  बड़ा  कठिन  भी  ।

 इस  के  लिए  गणपूर्ति  का  उपबन्ध  कड़ा  होता  चाहिये  ।  जो  लोग  गणपूर्ति  बनाये  नहीं  रख

 संसदीय  प्रजातंत्र  का  उन्हें  कोई  भ्र धि कार
 महीं  होता

 ।  संसद  कार्य  मंत्री  ने  बताया  कि  विधि  मंत्रालय

 मूल  wa  में
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 हरि  विष्णु

 इस  मामले  पर  विचार कर  रहा  है  शर  शीघ्र  एक  विधेयक  पेश  करेगी मेँ  प्राणी  करता  हूं  कि

 ga  विधेयक का  उत्तर  मसौदा  बनाया  जायगा  ।  इस  विधेयक का  सदस्य  को  समर्थन  नहीं
 erat  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  के  सभी  प्रक्रम  ५  बजे  तक  समाप्त  होंगे  ।  प्रत्येक  सदस्य  को

 मिनट  मिलेंगे  |

 डा०  लक्ष्मीमलल  सचिवों  :  सं संसदीय  चा  में  एसा  अनचित  है  ।  यदि  समय  इतना

 कम  तो  मैं  नहीं  बोलना  ।

 श्री  ao  झा०
 मोरे  )  :  भारतीय  प्रजातंत्र

 का
 पड़ौसी  देशों  में  बड़ा  चादर  है  ।  किन्तु

 विधेयक  बड़ा  ब  रा  है  क्योंकि  प्रजातंत्र  में  बहत  थोड़े  व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  निर्णय  का  जनता  में  वह

 मान  नहीं  जो  होना  चाहिये  ।

 जब  संसद्‌  गणपूर्ति  को  घटा  देगी  तो  सभी  स्थानीय  ats  aris  भी  इसको  अपनायेंगे  ग्रोवर

 परिणाम  यह  होगा  कि  केवल  कुछ  गिने  चुने  ब्यक्ति  ही  निर्णय  किया  करेंगे  और  प्रजातंत्र  का  प्रतिनिधि

 स्वरूप  नष्ट  हो  जायगा  ।  संविधान  के  अनुसार  गणपति  को  घटाने  बढ़ाने  का  उपबन्ध  विधि

 द्वारा  होना  चाहिये  परन्तु  aa  नियमों  ढारा  ऐसा  किया  जा  रहा  जो  उचित  नहीं  ।  हमें  वत  मान

 उपबन्धों  को  कायम  रखना  यदि  हम  उनको  सुधार  नहीं  सकते  ।

 लक्ष्मीमट्ल  सिधवी  :  यह  ऐसा  विधेयक  जिस  का  हम  कई  बार  जोरदार  विरोध

 कर  सकते  हैं  ।

 संसार  के  सभी  संसदों  में  गणपूर्ति  का  उपबन्ध है  बल्कि  अ्रमरीका  में  तो  बहु बहु  संख्या  गणपति

 होती  है  र  ग्रास्ट्रेलिया  में  सभा  के  एक  तिहाई  सदस्यों  से  गणपूर्ति  है  ।  इस  प्रकार  कनाडा

 में  २०  से  गणपूर्ति  होती  है  ।  परन्तु  हमारे  देश  में  इस  उपबन्ध  को हटाने का  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  |

 सभा  के  अ्रध्यक्ष  को  गणपूर्ति  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  |

 श्री  मोरे  ने  अपनी  पुस्तक  में  लिखा  है  कि  एक  दिन में  तीन  तीन  बार  गणपूर्ति  नहीं  होती  ।

 एक  निर्दिष्ट  समय  में  सदस्यों  को  न  गिनने  की  जो  प्रथा  बन  चुकी  वह  बहुत  बुरी  है  कौर  संविधान

 भावनाओं के  विपरीत है  ।  हमें  अपनी  सभा  की  कार्रवाई को  वास्तविक बनने  से
 रोकने

 के  लिये

 सभा  में  हमेशा  गणपूर्ति  रखनी  चाहिये  |

 सभा में  गणपूर्ति
 न

 रहने  का  उत्तरदायित्व  सत्तारूढ़  दल  तथा
 विपक्षी  दलों

 के
 सेवकों

 पर
 ता  है  ।

 श्री  द्विवेदी  के  विधेयक  द्वारा  प्रक्रिया  के  नियमों  में  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  सांविधानिक

 उपबन्ध के  प्रतिकूल  जो  सवेरा  अनचित  है  ।

 हम  इतने  महत्वपूर्ण  निर्णय  तथा  विधियां  यहां  पास  करते  हैं
 eed
 जिनका  समस्त  देश  के  लोगों  पर

 प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 यह  काम  बहुत  थोड़े  लोगों  की  उपस्थिति  पर  छोड़  देना  ठीक  नहीं  क्योंकि
 वैसी  विधि  प्रतिनिधायी  विधि  नहीं  होगी  ।

 म्रग्रजा
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 श्री  हिम्मत सिह का  :  इतने  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  विचार  करने  के  लिये  ५०  से  कम

 गणपूर्ति नहीं  होनी  चाहिये  ।  कई  बार  सभा  में  गणपति  नहीं  होती  ।  मत  यदि  इसे  विधि  के  रूप  में

 पारित  कर  दिया  गया  तो  बहुत  बुरा  प्रभाव  होगा  ।
 मत  हमें  सदस्यों  को  शायरी  बनाते  वाला

 उपबन्ध  नहीं  करना  चाहिये  ।  विधेयक  को  वापिस  लिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  गौरी  शंकर  कक्कड ़:  प्रजातन्त्र में  निर्णय  करने  के  लिये  यथासंभव  प्रतीक  लोग  होते

 चाहियें ,  परन्तु  यह  विधेयक  इस  सिद्धान्त के  प्रतिकूल  इस  विधेयक के  पारित  हो  जाने  पर  २  सदस्य

 भी  विधेयक  पारित  कर  सकेंगे  ।  क्या  यह  प्रजातन्त्र का  मजाक नहीं  होगा  ?  क्या  इस  उदाहरण

 को  अरन्य  निकाय  नहीं  अपनायेंगे  ?  फिर  क्या  होगा  प्रजातन्त्र  के  स्यान  पर  निरंकुशता  का  राज्य

 हो  जाएगा  |  सत्तारूढ़  दल  जिनका  इतना  बहुमत  गणपूर्ति कायम  रखनी  चाहिये  ।  यह  दु:ख

 की  बात  है  कि  बिना  गणपूर्ति  बड़े  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  विचार  किया  जाता  है  |  यह  fares  संविधान

 के  अनिवार्य  उपबन्ध  के  भी  प्रतिकूल  है  ।  मैं  अरपिल  करूंगा कि  प्रजातन्त्र को  बनाये  रखने  की

 दृष्टि  से  यह  विधेयक  वापिस  ले  लिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करने  के  लिपे

 खड़ा  ears  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सदन  प्रजातांत्रिक  उसूलों  का  मन्दिर  यह  जनता  जनार्दन
 की  मूर्ति  है  भ्र ौर  संसद  के  जीतते  सदस्य  बलदेव  सब  उसके  पुजारी  ह्  इस  अ्रवस्था में  यह  बिल
 लाना  उचित  नहीं  है  ।  इसमें  केवल  सवाल  कोरम का  नहीं  इसमें  सवाल ह  कि  ऐसा  करने से

 प्रजातांत्रिक  उसूलों  का  हनन  होगा  ।

 श्राप  ठंडे  दिल  से  सोचें कि  जो  कानून हम  इस  सदन म  पास  करते हे  वह  इस देश के  करोड़ों  लोगों

 पर  लागू होते  हैं  ।  मगर हम  १५  या  २०  प्राप्ति  मिल
 कर

 उन  कानूनों  को  पास  कर  दें  तो  वे  लोग

 जो  कि  यहां  जाकर  हसरत  भरी  निगाहों  से  हमारी  तरफ  देखते  उनके  दिल  म  यह  पाल  पैदा

 होगा  कि  इतने  थोड़े  से  आदमी  मिल  कर  जनता  के  भाग्य  का  निरपेक्ष  कर  देते  हें  ।  इसका  अपर  लोगों

 पर  गलत  पड़ेगा  |  मैं  समझता  हूं  कि  संसद  के  सदस्यों  का  सबसे  बड़ा  कर्तव्य  यह  है  कि  संसद  के  काम

 को  सही  तरीके से  चला  ने  की  कोशिश करें  ।

 मैं  श्रापकी  इजाजत  से  कहूंगा  कि  संसद  के  सदस्यों  के  बारे  में  बाहर  लोग  क्या  कहते  हैं  |  अक्षत

 लोग  कहते कि  अच्छी  नौकरी  मिल  गयी  ।  किसी  ने  मजाक  में  कहा  कि  संसद  सदस्य  की  परिभाषा

 क्या  तो  दूसरे  ने  हंसते  हुए  कहा  कि  चार  सौ  रुपया  २१  रुपया  ना  की

 राज  भवन  में  बोलो  कया  संसद  सदस्य  ।  जनता  समझती  है  कि  हमारे  ऊपर  देश  का  काफी  पै  पा

 खर्चे  होता  है  कौर  उस  पर  श्रगर  यह  बिल  पास  हो  जाएगा  तो  उसका  परिणाम  यह  होगा कि कि  सदन  में
 केवल  भाषण  देने  वाला  झर  श्राप  नजर  आयेंगे  ate  तीसरा  आदमी  नजर  नहीं  क्यों के
 उसको  ज़रूरत  नहीं  होगी  ।

 fat  सोनावने  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  सदस्य  सभा  में  नहीं  करायेंगे

 स०  मो०  बुर्जों :  मैं  तो  यहीं  रहता  हूं  लेकिन मैं  समझता हुं  कि  यहं  रूलिंग  पार्टी  का

 हे  कि  वह  कोरम  को  मैनटेन  ta  यह  सवाल  नहीं  हैं  कि  पालियामेंट में  कौन  ज्यादा रहता  है  या
 कौन  ज्यादा नहीं  रहता  ।  हम  लोग  तो  विशेष  रूप  से  जोंक  की  तरह  चिपके  रहेंगे  ।

 संसद्-केपी  मंत्री  (att  सत्य  ना  रावण  :  श्रानरेबिल  मेम्बर  ने  शायद  ea  बिल  को  पढ़ा

 नहीं  है  ।  इसमें  कोरम  घटाने  की  बात  नहीं  है  ।

 प्रोग्रेस  में  ।
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 श्री
 स०

 मो०  बीजों  :  मैं  कहता  हूं  कि  फिर  संशोधन  लाने  का  क्या  मौका  था  ।

 श्री  सत्य  नारायण  fag  :  विधान  से  हटा  कर  इस  चीज  को  रूल्स  में  लाने  का  उद्देश्य  है  ।

 किसी  पालियामेंट  में  या  किसी  कांस्टीट्यूशनल  में  कोरम  नहीं  रखा  गया  अफसोस  है  कि  हमने

 भ  इसे  पास  कर  दिया  |
 अब  १५  साल  के  अनुभव के  बाद  हम  इस  चीज को  रूल्स

 में  लाना  चाहते  हैं  ।  तो  इसमें  कोरम  घटाने  का  सवाल  कहां  उठता  इसको  रूल्स  श्राफ  प्रोसाज्योर

 में  लाना है  ।  फिर  चाहे  कोरम  ५०  के  स्थान  पर  OY  रख  प्रतीकों  प्राधिकार  है  ।

 पडा०  लक्ष्मोमत्ल  सिघवी  :  यह  कहना  कि  किसी  भी  संविधान  में  argh  की  व्यवस्था  नहीं

 ह  गलत  है  ।  भ्र मे रिका  कौर  भ्रास्ट्रेलिया  के  संविधान  में  इसकी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  समझता हुं  कि  हमारा  संविधान  अक्लमंद  आदमियों  ने  बनाया  है  ।

 झगर  हम  यह  कहें  कि  वे  अक्लमंद  श्रादमी  नहीं  थे  तो  मैं  कहुंगा  कि  उन  लोगों  के  प्रति  एक  गम्भीर

 कटाक्ष  करना  होगा  |  आप  इस  बिल  को  पास  करेंगे  तो  तो  मैं  समझता हूं  कि  विधान  की

 एक  स्कूल  के  लड़के  की  एक्सरसाइज़  बुक  जेसी  हो  जाएगी  कि  जिसको  जब  चाहा  काट  दिया

 बदल  दिया  ।  जब  चाहा  तब  विधान  को  बदल  दिया  ऐसा  करने से  ती  यह  बच्चों  का  खेल हो  जाएगा 1

 ऐसा  करके  तो  जो  सरकार  प्रजातांत्रिक  उसूलों  पर  चलना  चाहती  वही  उनका  जनाजा  निकाल  रही

 है  शौर  हम  जो  उसके  खिलाफ  अवाज  उठाते  हैं  तो  हमसे  कहा  जाता हू  कि  तुम  खलल  शभ्रन्दाज  होते

 हो  ।  इस  बिल  को  पास  करना  प्रजातांत्रिक  उसूलों  पर  कुठाराघात  करना  होगा  कौर  इसलिए

 पास  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  समझता  हुं  कि  प्र पोजीशन  का  यह  कर्तव्य  है  कि  अगर  सदन  में  कोरम  न  हो  तो  वह  सदन

 को  इस  बात  का  ध्यान  दिलाए  |  हमको  जनता  ने  यहां  चुन  कर  भेजा है  ate  मैं  समझता हूं  कि

 ऐसा  करना  हमारा  कर्तव्य  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  संसद  सदस्य  इस  बात  को  महसूस  करेंकि  उनका

 फर्ज  है  ale  विधान  में  इस  तरह  को  चेंज  न  किया  जाए  ।  हमको  विधान  में  हमेशा  काट  छांट

 नहीं  करते  रहना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  से  विधान  को  बदला  गया  तो  इसका  लोगीं  पर  बुरा  प्रभाव

 मैं  समझता हं  कि  इस  बिल  को  वापस  लिया  जाएगा  झ्र  मिनिस्टर  साहब  श्राफ

 मेंटरी  जो  कि  प्रजातंत्र  के  प्रतीक  हैं  अर  जिनका  कर्तव्य  है  कि  सदन  में  पूरा  कोरम

 अपने  इस  गतंव्य  का  पालन  करेंगे  ':  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहं  सबका  कांस्य  है  |

 श्री  हज़र नवीस  :  हम  महसूस  करते  हैं  कि  इस  मामले  पर  ब्रोकर  TAs  किया  जाए  श्र  कि

 यह  गेर  सरकारी  विधेयकों  के  लिए  निर्धारित  सीमित  समय  में  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  |

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  स्थगित  किया  जाये  ।''

 भिनाय  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  स्थगित  किया  जाये  1.0

 || प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना

 मूल  भ्रंप्रेजी  में
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 दिल्‍ली  भूमि  संधार  विधेयक

 में  प्रस्ताव  मारता न  च् श्री  नवल  प्रभाकर  2

 दिल्‍ली  भूमि  सुधार  gay  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  श्योर  दिल्ली

 भूमि  gare  )  अधिनियम  Faye  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ी

 उपाध्यक्ष  मेरा  यह  संशोधन  विधेयक  दिल्ली  के  किसानों  को  जो  सुविधाएँ  पहले  के

 के  अनुसार दी  गई  उनको  पूरा  करने  के  लिए  अत्यन्त  प्रावश्यक  है  ।

 श्री मन  हम  ने  १९४५४  के  अन्दर  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  नामक  एक  विधेयक  दिल्ली  की  विधानਂ

 सभा  में  पास  किया  कौर  दिल्‍ली  के  उन  किसानों  को  जो  कि  वह  ate  उनके  जिस  भूमि  को  जोतते

 चले  द्र  रहे  थे  कौर  अपने  rare  से  वंचित  उनको  श्रीनगर  दिया  गया  ।  सन  gay  का  जो

 कमी  सुधार  भ्र धि नियम  बना  उसमें  यह  अधिकार  उनकों  दिया  गया  कि  जो  भूमि  को  जोतता  ता

 वहीं  उसका  मालिक  होगा उसका  स्वामी  होगा  ।

 वह  विधेयक  तो  पास  हो  गया  ।  अधिनियम  बन  गया  श्र  लाग  हो  गया  किन्तु  जो  किसानों  को

 एक  प्रा  बहुत  दिन से  एक  आशा  थी  कौर  हमारी  सरकार  का  भी  कहना  है  कि  भूमि

 उसकी  जो  उसको  जोते  या  आदा  पूरी  नहीं हुई  उसक  जब  बनने  का  समय  कराया  तो  उसमें

 एक  कमी  या  खामी  रह  गयी  ae  उसी  को  मैं  बताने के  लिए  एक  छोटा  सा  विधेयक  लाया  हूं  ।  इस

 विधायक  के  द्वारा  जो  कमी  रह  गयी  है  उस  की  तरफ  जो  मैंने  सं  अत  किया  है  वह  मैं  बताना  चाहता  हूं  ।

 इस  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  एक  श्रधघिकार  दिया  गया  था  2EYw  के  विधेयक  में  त्यौरी  फिर

 VeyVE  के  विधेयक  में  जिसमें  कि  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  कहा  गया  था  कि  चीफ  कमिश्नर  महोदय  को

 या  डिप्टी  कमिश्नर  महोदय  को  यह  अधिकार  होगा  कि  उनक  द्वारा  जो  भूमि धारी  के  सर्टिफिकेट  ग्रीवा

 प्रमाण  पत्र  दिये  जायेंगे  वे  सही  होंगे  ।  विषयक  में  अधिनियम  में  तो  यह  बात  नहीं  थी  किन्तु  दिल्‍ली

 घ्रणासन  या  तो  यह  समझिये  कि  उन्होंने  उस  अधिनियम  को  समझने  की  को  शिक्ष  नहीं  की  या  उनको

 झाब्दावली  का  जो  भावार्थ  था  उसे  वे  प्रगति  तरह  से  नहीं  समझ  सके  ।  उसके  कारण  जो  अधिकार

 डिप्टी  व  मिलकर  को  दिये  गये  थे  या  चीफ  कमिश्नर  महोदय  को  दिया  गया  था  कि  चीफ  कमिश्नर  महोदय

 एक  सूचना  के  राजकीय  गजट  में  एक  सूचना  के  द्वारा  किसी  को  अधिकार  डिप्टी  HART

 कौर  डिप्टी  कमिदनर  जो  हं  वह  भूमि धारी  का  जो  सर्टिफिकेट  है  वह  हम्ना  यह  कि  चीफ

 कमिश्नर  साहब  ने  ऐसा  है  कि  डिप्टी  कमिश्नर  साहब  को  कह  दिया  कि  भाई  भूमि धारी  का

 सर्टिफिकेट  बांटना  है  ate  डिप्टी  कमिशनर  साहब  ने  अ्रपने  नीचे  वाले  अधिकारी  को  बुला  कर
 y

 राज्य  असिस्टेट  को  कह  माल  अफसर  ने  कहां  कि  जो  भूमि वारी  के  सर्टिफिकेट्स

 2
 >  व  बांट  दिये  जाय  जो  नाल  अफसर  थे  वे  थोड़ा  और  आगे  चले  गये  |  उन्होंने

 तहसीलदार  को  कहा  कि  भूभिघधारी  के  सर्टिफिकेट्स  बांट  दिये  जांच  |  उस  समय

 इस  कानून  का  कोई  ख़याल  नहीं  किया  गया  अ्रौर  उस  के  कारण  यह  भिवानी  के

 तथिफिकेट्स  बांटे  गये  ।  सारी  दिल्‍ली  के  ग्रामर  इस  तरीक़े  के  भिखारी  के  प्रमाणपत्र  लोगों
 को

 fart
 गयी

 ।  marta  जिस  समय  fare  तो  एक  बड़ी  अश  सामने  झ्र ठी नि  ।  वह
 किसान

 जो  संकट

 वर्ष से से  दबे  वले  ह  रह ेथे  उन्होंने  एक  संतोष  की  सांस  लो  ।  उस  ने  यह  सोचा  कि  wa  में  भूमि  का

 मालिक  बत  गया हूं  क्योंकि  qa  भूमि वारी  का  सर्टिफिकेट  प्राप्त  हो  गया है
 ।  घरों में

 अ गेर  गांवों  में

 बहुत  खुशियां  भग  शर  यह  कहां  कि  ब्रिज  हमारे  लिए  एक  नवल  प्रभाकर  का  उदय  कचरा



 १८  दिल्‍ली  भूमि  सुधार  विधेयक  ३  2&8 हे

 नवल

 एक  नव  जागरण  का  समय  कराया
 है  किन्तु  वह  जो  नवल  प्रभाकर  का  उदय  हा  वह  ग्रस्त  होने

 बाला  वह  उस  समय  ग्रस्त  होने  लगा  जबकि  जो  ज़मींदार  लोग  उन्होंने  दावे  दायर  कर र

 ौर
 दावे  दायर  करके  उन्होंने  यह  कहा

 कि
 जो  प्रमाणपत्र  दिये  गये  है  वे  सही  नहीं  दिये  गये  है

 |

 इस  की  जांच  पड़ताल  हुई  |  मुकद्दमें  चले  शौर  काफ़ी  पै  सा  बर्बाद  |  वह  बेचारा  वह  बेचारा

 war  जोकि  ar  लगाये  हुए  बैठा  जिसके  कि  पास  पूंजी  नहीं  पेसा  नहीं

 उसे  एक  ag  उम्मीद  थी  कि  जमीन  मिलेगी  तर  वह  उसको  वह  आशा  निराशा  में  बदल

 गयी  |  उसको  भ्र दाल तों  के  दरवाज़े  देखने  पड़ें  ।  १९४५४  से  लगा  कर  राज  तक  कितना  समय  हो

 गया  है  बराबर  HATA  के  दरवाज़ें  वह  लोग  देख  रहे  है  ।  जिस  जिस  मिली  हुई  जमीन  को  वह  एक

 वरदान  समझने  लगा  था  वह  उसके  लिए  एक  अभिशाप  हो  गया  है  क्योंकि  वह  उस  भूमि  पर  अच्छी  तरह

 से  कोई भी  काम  नहीं  फर  सकता  कराये  दिन  रोज  अ्रदालत  में  खड़ा  रहता  है  प्रौढ़  जो  वकील  साहब

 है  उन-को  पैसा  देता  है  ।  राज  उन  बेचारे  ग़रीब  किसानों  की  पैसा  देने  की  इतनी  हिम्मत  भी  नहीं  है  ।

 उतना  उनके  पास  देने  को  पैसा  भी  नहीं  है  किन्तु  जितना  कर्ज  मिल  सकता  जितना  छोटा  मोटा

 ज़ेवर  था  उसको  बेच  बाच  कर  उस  में  लगा  दिया  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  उसका  परिणाम  यह  निकला

 कि  जो  उनकी  ara  बंधी  थी  वह  निराशा  में  बदल  गयी  ।  दो  नहीं  बल्कि  बहुत  सारे  एसे  केसेज

 अदालत  के  ग्रन्थ  फेल  हो  गये  ।  वह  ज़मींदार  जोकि  हजारों  साल  से  कब्जा  किये  चले  aa  उन

 किसानों  गौर  मजारों का  शोषण  करते  चले  रहे  थे  वह  फिर  से  मालिक  हो  गये
 |  सरकार का  एक

 पादप  था  सरकार  ने  एक  वरदान  दिया  था  वहां  दिल्‍ली  की  असेम्बली  श्र  उसका  समर्थन  यहां  पर

 इस  सदन  के  इन्दर  भी  किया  गया  PeuE  में  किन्तु  श्रीमन्‌, श्राज वह नाज  वह  वरदान  कौर  समर्थन  जो  यहां

 से  gar  था  वह  उन  के  लिए  अभिशाप  हो  गया  ।  श्री  उनके  पास  कोई  बड़ी  पंजी  तो  थी  जितना

 उनको  थोड़ा  बहुत  जेवर  fs  बेच  कर  कर्ज  मिल  सकता  वह  उस  में  लगा  दिया  ।  राज  वह  लोग

 बिलकुल  मुफलिस  हो  गये  है  ।  अराज  उन  के  पास  पैसा  नहीं  है  श्र  जिस  जमीन  को  उनको  श्रद्धा

 वह  तराशा  भी  उन  के  पास  नहीं  रही  इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  विधायक  को  माना  जाय

 अर  मान  कर  उन  लोगों  को  जिनको  कि  हम  ने  यह  एक  वरदान  दिया
 जो

 उन  को  एक  राहत

 दी  ate  जिस  राहत  की  वह  बहुत  सादा  लगाये  हुए  अरब  इस  बिल  को  मान  कर  उनको  फिर  से

 वह  राहत  दी  जाय

 उसके  ग्रन्थ  एक  कौर  भी  इस  तरह  की  बात  है  किਂ  geXe  मैं  हम  ने  लंड  रिफॉर्म्स  बिल  को

 amas  किया  कौर  sts  करने  के  बाद  इस  तरह  का  हम  ने  उस  के  इन्दर  संशोधन  किया  ।  उस  संशोधन

 मैं  यह  कहा  गया  कि  तब  तक  जो  ज़मीन  बिक  गयी  है  वह  बिक  गयी  १४ गांवों की  उस  में  मैं

 कहानी  श्राप  को  बतलाऊँ  ।  जब  १९५४  का  भूमि  सुधार  कानून  दिल्‍ली  की  विधान  सभा  में  कराया

 सौर  उस  के  बाद  जब  वह  पास  तो  उस  समय  दिल्‍ली  के  सारे  गांवों  पर  वह  लागू  किया  गया  ॥

 दिल्‍ली
 के  सारे  गांवों

 पर
 वह  लागू  हो  गया  किन्तु  थोड़े  दिन  के  बाद  ही  मैं  नहीं  कह  सकता

 किन

 कारणों  दिल्ली  विधान  सभा  ने  जब  उस  के  भ्रान्ति  दिन  के  रहती  घड़ी  के  जो  आखिरी

 आधा  घंटा  उस  में  एक  बिल  लाया  गया  ait  उस  बिल  के  द्वारा  यह  कहा  गया  कि  चूंकि  दिल्‍ली  का

 दाहर  बढ़  रहा  है  कौर  दिल्‍ली  शहर  बढ़ने के  उसको  डरबन  ऐरिया  बनाने के  लिए उस  में

 भ्र ौर  जमीन  की  आवश्यकता  इसलिए  कुछ  खास  पंद्रह  गांव  जिन  को  भूभिदारी  से  वंचित  कर

 दिया  गया  ।  बे  पंद्रह  गांव  भूमिदा री
 से

 वं
 चित  हो  गये  are  किसी  को  पता  भी  न  क्योंकि  दिल्‍ली

 एसेम्बली  टूटने
 वाली  थी  आर  जल्दी  में  वह  बिल  पास  कर  दिया  गया  |  वह  बिल  वहां  से  पास  तो

 हो  गया  कौर  कानून  भी  बन  लेकिन  उस  के  बाद  हमारे  महामान्य  गृह  मंत्री  स्वर्गीय  पंडित

 को  उन  किसानों  ने  हम  ने  क्या  क  सुर  किया  है  कि  सारी  दिल्‍ली  में  तो  यह  कानन
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 लाग  किया  लेकिन  हम  को  जो  अधिकार  दिया  वह  हम  से  छीन  लिया  गया  ?””  स्वर्गीय

 पन्त  जी  ने  जब  उन  की  करुण  कहानी  तो  उन  को  सारी  स्थिति  समझ  में  रा  गई  ग्रोवर  एक  संशोधन

 करने  के  लिए  एक  विधेयक  यहां  पर  लाया  जिस  के  अनसार  उन  पंद्रह  गांवों  को  फिर  से

 दारी  के  प्राधिकार  दिये  गये  ।  उस  विधेयक  में  कुछ  इस  तरह  शब्दावली  रखी  गई  fH  १९४५४

 के  बाद  श्र  उस  विधेयक  के  तराने  से  इस  बीच  जो  ज़मीन  बिक  गई  उन  जमीनों  पर  यह

 कानून  लागू  नहीं  होगा  ।

 उस  कानून  के  बनने  के  बाद  फिर  मुकदमेबाज़ी  हुई  कौर  श्राप  जानते  है  कि  जो  पैसे  वाले  होते  है

 बढ़े  ज़मींदार  लोग  होते
 वे  झ्र दा लत  का  रास्ता  प्रत्याशी

 करे  लेते है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि

 सेकड़ों  ज़मींदारों ने  अदालत  में  जा  कर  झूठे  एडवांस  लिखवा  दिये
 ।  उन्होंने  यह  लिखवा

 दिया  कि  उन  की  जमीन  Pau  या  उस  से  पहले  बेची  गई  ताकि  जो  कानून  वे  उस  की

 ज़द  में  न  भरा  सकें  ।  राज  दिल्‍ली  की  भ्र दाल तों  कौर  हाई  कोट में  ऐसे  बहुत  से  मामले  पढ़े  हुए  हैं  ।

 बहुत  से  किसानों  के  ख़िलाफ़  इस  तरह  के  फ़ैसले  हो  गये  ह  कौर  वे  बेचारे  अधिकारों  से  वंचित

 हो  गये है  |

 म॑  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  हं  कि  सरकार  की  ATH  से  उन  को  भ्र धि कार

 दिये  उन  को  श्रीनिवासन  दिया  गया  तौर  उन्होंने  एक  सुख  की  सांस  लेकिन  जसे  किसी  भूखे

 के  सामने  भोजन  रख ।  कौर  जब  वह  एक  ग्रास  उठा  कर  म्ह  में  डालने  तो  उस  का  हाथ  पकड़

 लिया  ग्राम  वहीं  हालत  उन  लोगों  की  है  ।  मे  गृह  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 जो  अ्रधिकार  उन  को  दिया  wat  वह  श्रघधिकार  कायम  रहे  अ्रौर  दाब्दावली  का  जो  हेर-फेर  उस

 को  ठोक  कर  लिया  जाये  ।  मैं  चाहता  हं  कि  उस  हेर-फेर  को  ठीक  कर  के  उन  ग़रीब  किसानों  को

 उन  के  अधिकार  उसी  प्रकार  से  प्राप्त  किये  जायें  |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 श्री  सरजू  पाण्डेय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समान  करने  के  लिए  खड़ा

 फराह  |  जसा  कि  इस,के  veal  में  लिखा  gar  दिल्‍ली  लैंड  रियाज़  waz,  ReUv  की  घारा  ११

 और  १३  के  grata  डिपुटी  कमिश्नर  को  यह  इख्त्यार  दिया  गया  था  कि  बे  किसानों  को  भागीदारी

 का  अधिकार  दें  ।  इस  के  साथ  ही  डिपुटी  कमिश्नर  को  यह  भी  पावर  थी  कि  वह  जिस  किसी  को

 उस  को  भी  इस  बात  का  श्रूत्यार  दे  कि  वह  किसानों  को  भूमिदारी  का  झ्र धि कार  दे  सके  ।  लेकिन

 फंसा  मालूम  होता  है  कि  उन्होंने  इस  तरह  का  अख्तियार  नहीं  दिया  शर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने

 बताया  जिन  बहुत  से  किसानों  को  भागीदारी  के  अधिकार  दिये  गये  भ्र दाल तों  ने  उन  को

 इस  ग्रा घार  पर  aaa  कर  दिया  कि  चीफ  कमिश्नर  ने  बाकायदा  गेट  जारी  कर  के  रैवेन्य  असिस्टेंट

 को  डिपुटी  कमिश्नर  के  कर्तव्यों  को  पुरा  करने  का  अधिकार  नहीं  दिया  था  कौर  डिपुटी  afar

 ने  स्वयं  उन  को  भूमिदारी  के  अधिकार  नहीं  दिये  थे  ।  इस  कारण  बहुत  से  किसानों  को  नुक्सान

 उठाना  पड़ा है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस  :  मैं  बीच  में  नहीं  बोलना  लेकिन

 यह  कहा  गया
 है

 कि  एसा  मसला  gar  है  कि  चूंकि  डिपुटी  कमिश्नर  ने  इस  में  हुक्म  नहीं  दिया  इसलिए

 जो
 भूमिदारी

 के
 हक  दिये  गये  वे  रह

 कर
 दिये  गये  है  ।

 जहां
 तक

 मेरा  ख़याल
 जहां तक

 मैं

 ने  मालूम किया  जितने  फ़ैसले  हुए  वे  सब  किसानों  के  हक  में  हुए  है  ।  उन  में  कहा  गया  है  कि

 अगर  कारवाई  डिपुटी  wart  ने  नहीं  भी  की  रेवेन्यू  असिस्टेंट  ने  किया  फिर  भी  जो  कुछ

 watt  में मले
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 उन्होंने  हुक्म  दिया  वह  वाजिब  है  ।  रस  avo प्त  चे  \@  के  हाई  कोट  के  हौसले  ।  अगर  कोई  बला

 हस  से  भिन्न  हुनर  तो  मैं  उस  की  जानकारी  लेना  चाहता हूं  ।

 किस
 श्री  सरजू  पाण्डेय  :  यह  तो  माननीय  सदस्य  ही  बता  सकते  Cun

 ज  कह ic
 Ty  इस  बिल  को  पेश

 किया  है  ।

 श्री  हजरनवोस  :  मगर  वह  तो  में  कुछ  कह  सकूंगा

 श्रोसरजू  पाण्डेय  :  मुझे  तो  ऐसे  कैसी  मालूम  नहीं  लेकिन  इस  बिल  के  उद्देश्यों में

 यह  बात  कही  गई  है  ।  मैं  समझत  हुं  कि  नगर  ऐसी  बात  हुई  तो  लाजिमी  तौर  पर  इस  धारा  को

 करना  चाहिए  कौर  उन  तमाम  किसानों  जो  इस  दौरान  में  बेदख़ल  किये  गये  है  fas

 इस  ware  पर  कि  जिन  लोगों  ने  उन  को  भूमिदारी  के  राइट  उन  को  भागीदारी  के  राइट

 देने  का  meat  डिपुटी  कमिश्नर  ने  नहीं  भूमिदारी  के  अधिकार  देने  चाहिए  ।  इस  बिल  को

 पेश  करने  वाले  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे  में  ज्यादा  जानकारी  होगी  ।  में  समझता  हूं  कि  कानून

 को  इस  तरह  को  गड़बड़ियों  को  दूर  किया  जाना  जिन  के  कारण  हज़ारों  लोग  सफ़र  करते

 इस  कानून  के  बनने  के  बाद  उन  बेचारों  को  यह  अदा  बंधी  थी  कि  हम  ज़मीनों  के  मालिक

 लेकिन  उन  की  श्राशातओं  पर  बहुत  अधिक  कुठाराघात  हुआ  है  ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  श्रगर

 इस  किस्म  की  बातें  हुई  तो  मंत्री  महोदय  को  लाज़िमी  तौर  पर  इन  सुझावों  को  मानना  चाहिए

 और  एक्ट  में  अनावश्यक  परिवर्तन  करना  ताकि  जो  किसान  बेदख़ल  हुए  उन  सब  को

 भूमिदारी  का  अधिकार  मिले  ।

 श्री  सुध  प्रसाद  उपाध्यक्ष  माननीय  श्री  नवल
 ने  जो  बिल

 रखा  मैं  उसका  समर्थन  करना  चाहता हूं  ।  इस  बिल  की  भावना  तो  बहुत  ग्रच्छी है  ।  इसमें  इस

 बात  का  उल्लेख  है  कि  जिन लोगों  को  ज़मीनों  के  पट्टे  दिये  उनको  कानूनी  त्रुटि  की  वजह  से

 हुई  ।  मुझे  खुदी  है  कि  कृषि  मन्त्री  जी  भी  यहां  पर  बैठे  हुए  हैं  ।  यह  सीटें  दिल्‍ली  का

 मसला  नहीं  बल्कि  सारे  देश  में  लोगों  को  इस  तरह  के  पट्टे  दिये  गए  कौर  उनमें  बहुत  सी  ख़ामियां

 मैं  तो  कहूंगा  कि  केवल  दिल्‍ली  की  तरफ़  ही  एडमिनिस्ट्रेशन  का  ध्यान  नहीं

 afer  as  रिचार्ज  के  सिलसिले  में  जितने  भी  कानून  बनें  हैं  उनमें  जो  भी  ख़ामियां  होम  मिनिस्ट्री

 ्र  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  को  उनकी  देखभाल  करनी  चाहिए  |

 राज  सारे  देश  में  यह  नारा  लगाया  जाता  है  कि  पैदावार  बढ़ानी  चाहिए  |  हमको  विदेशों  से

 तन्न  मंगाना  पड़ता  है  त्र  उसके  बदले  में  काफ़ी  सोना  देना  पड़ता  है  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  महत्व  की

 दृष्टि  से  डिफ़ेंस  के  बाद  दूसरा  जो  महकमा  वह  एग्रीकल्चर  का  देश  के  लोगों  के  लिए

 पीने  की  सामग्री  को  जुटाने  का  है  ।  राज  आवश्यकता  इस  बात  की
 है

 कि  देश  में  जैनविन  टिल्लू  के

 यास  ज़मीन  होनी  चाहिए  ।  दुनिया  भर  की  कोशिश  की  ब्लाक  यह  बनाया  गया  वहू

 लेकिन  फिर  भी  हमारे  लक्ष्य  के  भ्रनुसार  पैदावार  नहीं  बढ़ी  ।  इसका  एक  मतलब  यह

 है  कि  देश  में  जो  जैन विन  चिल्लर  उस  के  पास  ज़मीन  नहीं है
 ।  दूसरे  मुल्कों  में  जमीन  का  रकबा

 कम  है  लेकिन  पैदावार  ज्यादा  जबकि  हमारे  मुल्क  में  ज़मीन  का  रकबा  ज्यादा  पैदावार  कम  है  |

 मैं  झपने  इलाक़े  की  बात  कहता  हूं  ।  सीलिंग  ate  दुनिया  भर  की  रिफ़ाम्जं  होने  के  बाद

 ज़मीन  की  डिस्ट्रीब्यूशन न  हुई  ।  श्रभी  एक  एक  आदमी  के  पास  चार  सौ  एकड़  जमीन  है  ।  श्राप

 सोचिए  कि  जिस  श्रादमी  के  पास  चार  सौ  एकड़  ज़मीन  वह  उतनी  श्रच्छी  तरह  काश्त  नहीं  कर
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 जितनी  west  तरह  थोड़ी  जमीन  वाला  कर  सकता  जो  यह  समझता  है  कि  यह  मेरी  जमीन

 है  ।  जिस  के  पास  तीन  at  एकड़  जमीन  ज्यादा  से  ज्यादा  तीस  या  चालीस  बीघा  जमीन  पर

 काइत कर सकता हैं कर  सकता  हैं  |  बाकी  या  तो  वह  बटाई  से  या  नौकर  रख  कर  करेगा  ।  जो  नौकर  होता

 हैं  वह  जमीन  से  उतनी  अच्छी  पैदावार  नहीं  कर  सकता है  जितनी  west  खुद  मालिक  जो  होता  है  वहं

 कर  सकता है  |  उसकी  ज़मीन  होती  है  प्रौर  जब  वह  खुद  मेहनत  करता  है  तो  पैदावार  भी  बहुत

 ज्यादा  करता  है  ।  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  लैंड  रिफामं  के  आपने  जितने  कानून  उनकी  देखभाल

 करना  भीं  आपका  जज  प्राकार  देखना  चाहियें कि
 जो  जनता  चिल्लर  है  जो  मेहनत  कौर  मशक्कत

 लगा  कर  ज्यादा  से  ज्यादा  पैदावार  करने  की  कोशिश  करता  उसको  जमीन  दी  जाए  |  इसके  बगैर

 खाद्य  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  है  ।  एक  अ्रादमी  जो  मकान  में  रहता  उसको  स्वस्थ

 देखना  चाहते  तो  उसके  लिए  ऑझ्रापको  यह  भी  देखेंना  होगा  कि  श्राप  उसमें  खिड़कियां

 राजपाल  उसके  सफाई  रखें  कौर  जब  तक  ऐसा  नहीं  होता  है  श्राप  उसको  स्वस्थ  नहीं  देख  सकते  हैं  ।

 इसी  तरह  से  गाय  को  ही  श्राप  लें  ।  उससे  प्राय  ज्यादा  से  ज्यादा  दूध  लेना  चाहते  हैं  तो  अ्रापकों

 यह  भी  देखना  होगा  कि  गाय  कसाई  के  पास  है  या  उसकी  जो  पुजा  व  सेवा  करता  उसके पास  रहती

 है  इस  की  तरफ  ध्यान  प्राय  नहीं  देते  हैं  तो  गाय  ज्यादा  दूध  नहीं  दे  सकती  है  ।  यही  मसला

 जमीन का  है  ।  प्राकार  देखना  होगा  कि  ara  जमीन  जो  जैनुअल  fevers  है  उसके  पास  है  या  दहर  में  या

 तहसील  हैडक्वाटर  में  जो  रहता है  कौर  दूसरा  ग्रा  करता  है  सनौर  यही  कोशिश  करता  है  कि-जितना

 उनका  मिल  गया  उतना  ही  ठीक  उसके  पास  है  अगर  जमीन  एक  इसे  आदमी के  हाथ  है  जो

 ज्यादा  से  ज्यादा  मेहनत  करके  ज्यादा  पैदा  कर  सकता  उसके  स्त्री  बच्चे  सब  सामूहिक  मेहनत  करके

 ज्यादा  फसल  पैदा  करने  की  कोशिश  रटे  तो  यह  जो  खाद्य  समस्या  है  हल  हो  सकती  है  |  हमारे  देश

 में  बहुत  भारी  संख्या  खेतीहर  लोगों  की  है  ।  उनके  पास  ही  ज्यादा  से  ज्यादा  खे  की  ज़मीन  रहनी

 चाहिये  ।  बस  देखने  की  केवल  इतनी  जरुरत  है  कि  ज़मीन  किस  के  पास  है  ।

 इन  दादों  के  साथ  माननीय  नवल  प्रभाकर  जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  कौर  जी  दिक्कत

 सामने
 उनका  निराकरण  करने की  कोशिका  की  है  उनको  शासन  को  दूर  करना  चाहिये  कौर  यह

 कोशिश  करनी  चाहिये  कि  जो  जैनुइन  टिल लर  उसके  पास  ही  ज़मीन  रहे  ।

 श्री  यदापाल  fag  मैं  माननीय  नवल  प्रभाकर  जी  को  इतना  सुन्दर  बिल  लाने  के

 लिए  ब  धाई  देना  चाहता  हूं  ।  इसके  साथ  साथ  जो  उत्तर  प्रदेश  के  भूमिधारी  एक्ट  में  कमियां  रह  गई

 उनको  दूर  करते  की  तरफ॑  भी  भ्रामक  ध्यान  दिलाना  चाहता हूं
 ।  अगर  वे  खामियां  हूर  नहीं  होती  हैं

 तो  किसान  सुखी  नहीं  हो  सकेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  दूसरी बात  है  ।  यह  बिल  सिफ  दिल्‍ली  के  बारे  में  है  *

 श्री  यश्पाल  उन्होंने  ज़िक्र  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  भूमिधारी  कानून  के  मुताबिक  यहां

 का  कानून  है
 ।

 वह  बिल  मेरे  हाथों  का  बनाया  दुग्मा है  |  उस
 मैं  उत्तर  प्रदेश  ग्रसेम्बली  में  था  ।  मैं

 उन  खामियों  को  समझ  रहा  हूं  ।

 श्री  हज़र नवीस  :  माननीय  सदस्य  लोकसभा  में  उत्तर  प्रदेश  अ्रसेम्बली  में  नहीं  हैं  वह  यहां

 श्र  गए

 श्री  यश्पाल  सिंह  इस  बिल  की  जो  सबसे  बड़ी  खामी  है  वह  यह  है  कि  जमींदारी  प्रथा का  जब  तक

 एबालिशन  नहीं  ता  तो  ज़मींदारी  एबालिशन  में  तीन  साल  तक  जमी शर  डिग्री  नहीं  कर  सकता

 लगान  की  डिग्री  तीन  साल  तक  नहीं  कर  सकता  था  भ्र ौर  fax  डिग्री  में  भी  वह  उसके  बैलों

 हल  गाड़ी  को  कौर  मकान  को  नहीं  ले  सकता  था  ।  यह  ला  इसलिए  डिटेक्टिव
 है  कि  इसमें  हर  छः

 595  (ai)
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 यशपाल

 महीने  में  काश्तकार  की  हो  जाती  उसको  जेल  भज  दिया  जाता  उसके  हथकड़ियां  डाल  दी

 जाती  उसके
 उसकी

 उसका  हल  इत्यादि  नीलाम  कर  दिये  जाते  हैं
 ।

 यह  जो  बहुत  बड़ी

 परेशानी  इसको  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  यह
 जो

 बिल  माननीय  सदस्य  लाये  यह  बहुत  सुन्दर

 कार्य  उन्होंने  किया  है  ate  इसके  लिए  बहू  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 किसानों के  ऊपर  भ्राज जो बार है बार  उसको  श्राप  देखें  ।  मान  लीजिये  जो  ज़मीन दी  गई  थी  वह

 साल  में  दी  गई  थी  छः  साल  तक  किसान  उससे  महरुम  उससे  वंचित  रहा  ।  साल  तक

 किसान को  नुकसान  हुमा  उसको पे  करना भी  सरकार  का  काम महैश्नौरकहींन कहीं  न  कही ंसे  उसका

 कम्पन्स दन शन  उसको  मिलना  चाहे  ज़मींदार  से  कराया  जाए  या  सरकार  करे  ।  काश्तकार

 के  ऊपर  बोझ न  इसको  श्राप  देखें  ।

 मैं  नवल  प्रभाकर जी  से  कहना  चाहता हूं  कि  उनको  कर्सिमिस्ट  कभी  नहीं  होना  चाहिये  ।

 कर  कभी  अस्त  हीं  हो  सकता  है  ।  मन  एवं  मनुष्याणां निरण  यह  ग्रस्त  नहीं हो  सकता

 है  ।  यह  हमेशा  उदय  रहेगा  कौर  हम  लोग  दुनिया  की  तरफ  जब  भी  देखेंगे  कल्याण  के  लिए  देखेंगे  |

 गड़  इज़  मोर  देन  ए  मेच  फॉर  बैड  ।  हमेशा  यही  होगा  कि  सत्य  जीतेगा  पौर  असत्य  हारेगा  ।  हमेशा

 की  जीत  होगी  कौर  नाम  हारेगा  !
 यह  कहना  कि  नवल  प्रभाकर  मस्त  हो  गया  है  यह  सुन्दर  नहीं  है  |

 हम  इसको  मानते  हैं  कि  fare  में  हम  श्राश्यवाद  के  सुन्दरता  के  सत्यं  शिवं सुन्दरम्  के  लिए

 राए  हैं  पौर  जब  तक  इस  मिलन  में  हम  सफल  नहीं  हो  जाते  इस  ध्येय  को  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  हैं

 तब  तक  सचाई  के  लिए  लड़ते  रहेंगे  उसी  के  लिए  हम  काम  करते  करते  रहेंगे  |

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  चाहता  हूं  कि  काश्तकार
 को  जो

 साल  के  नुकसान  शुभ्रा  ह

 उसको  जमींदार  या  सरकार  पूरा  करे  ।

 श्री  हजरनवोीस  उपाध्यक्ष  जिस  भावना  से  प्रेरित  हो  कर  यह  विधेयक  लाया  गया

 उसके  साथ  हमारी  पुरी  सहानुभूति है  ।  लेकिन  जिस  सवाल  के  श्री  धार  पर  इन्होंने
 इसको  यहां

 स्थित  किया  वह  अस्तित्व में  ही  नहीं  है  ।

 भ्रापको  याद  होगा  मैंने  पुछा  था  कि  कभी  तक  हाईकोट  से  कोई  ए  सा  हुमा  है  जिसमें  कहा

 गया  हो  कि  चूंकि  डी०  सी ०  ने  रेवन्यू  असिस्टेंट  को  यह  wear  दिया  नहीं  इसलिए  जो  कारवाई

 रेवेन्यू  प्रसिडेंट  के  सामने  वह  नाजायज  थी  ak  इसलिए  भूमि  धारी  हक  नहीं  नहीं  दिया  गया  ?

 झ्र गर  इस  तरह  का  कोई  फैसला  होता  तो  हमारा  गतंव्य  होता  कि  हम  सोचें  कि  कुछ  न  कुछ  दुरुस्ती  की

 जाए  |  जब  हम  विधेयक  में  यह  कहते  हैं  कि  फलां  चीज़  होनी  चाहिये  are  उसमें  हम  को  कोई  कठिनाई

 होती  दिक्कत  ar  जाती  है  महज़  इसी  वजह  से  कि  प्रोसीजर  की  कोई  व्यवस्था  की  कोई  बात  ठीक

 तरह  से  नहीं  की  गई  है  ate  इसलिए  जो  हक  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिल  पा  रहा  तो  जरुर मैं

 मानता  हूं  कि  हमें  कानून  में  उस  तरह  की  दुरुस्ती  करनी  चाहिये  जिससे  कानून  के  मुताबिक  जो  लोगों

 को  हक  मिलना  चाहिये  वह  मिल  जाए  ।  लेकिन  अभी  तक  यह  मालूम  नहीं  gar  है  कि  प्रोसीजर  में  कोई

 कमी  है  ।  कभी  दो  चार  जो  फैसले  हुए  हैं  हाईकोटंस  उसमें  साफ  तौर  से  कहा  गया  है
 कि

 रेवेन्यू

 प्रसिस्टेंट टें  के  सामने
 जो

 कारंवाई  हुई  है  वह  ठीक  हुई  है  कौर  डी०
 सी  ०

 को  जिस  तरह  के  हुक्म  करने

 उस  तरह  के  हुक्म  उन्होंने  किए  हैं  श्र  रेवेन्यू  असिस्टेंट  ने
 ७ भ्रागे जो

 जो  कार्रवाई  प्रोसीजर

 कारवाई  की  वह  ठीक  तरह  की  थी

 भी  यशपाल  सिंह  :
 हाईकोर्ट

 तक  पहुंचते  पहुंचते  किसान  के
 जो

 हज़ारों  रुपये  खराब
 हुए

 उसको
 कौन  पुरा  करेगा  वे  कसे  पुरे  होंगे  ?
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 श्री  हजरनवीस  :  जब  तक  कोई  झगड़ा  करने  को  तैयार  है  तब  तक  चोटें  के  दरवाज़  उसके  लिए

 बन्द  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  जब  किसान
 को

 जमोंदार  के  खिलाफ  हरक  या

 जाता  है  तो  जमींदार  हाईकोर्ट  तक  मामले  को  पहुंचाये  बिना  नहीं  रहते  चाहे  श्राप  कानून  कैसा  ही

 बना  लें  ।  यह  तो  होता  ही  है  ।  ऐसा  कानन  कोई  नहीं  बन  सकता  है  जिसके  बारे  में  अदालत  में  कोई
 न

 कोई  सवाल  खड़ा  न  किया  जा  सके  ।  वह  तो  होगा ही  ।  फिर  भी  हम  मानते  हैं  कि  साफ  तौर  से  कानून

 बनना  चाहिये  प्यार  उस  पर  इस  तरह  से  कमल  कपिल  जाना  चाहिये  जिससे  किसी  तरह  के  झगड़े  की  को  ई

 गुंजाइश  न  रहे  प्रौढ़  न  ही  कानून  में  किसी  तरह  के  दाक  की  गुंजाइश  रहे
 ।

 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  ऐसे  दो  चार  मामले
 सौरभी

 भी  हैं  जिन  में
 जो  अधिकार

 दिये  गये
 उसक

 ऊपर  संशय  बाहरी  किया  गया  है  कौर वे  मामले  हाई को टेंस  के  विचाराधीन  हैं  ।  उनका  फैसला

 इस  तरह  का  होता  है  कि  रेवेन्यू  असिस्टेंट  ने  जो  कार्रवाई  की  वह  नाजायज  ज़रूर  कानून
 मैं

 दुरुस्ती  करने  की  बात  सरकार  सोचेगी
 ।

 इतना  देने  के  बाद में  समझता हूं  कि  माननीय  सदस्य इस  विधायक  को  वापिस ले  लेंगे

 att  मैं  उनसे  दररुवास्त  भी  करता  हूं  कि  वह  इसको  वापिस  ले  लें
 |

 श्री  हवा  प्र०  ज्योतिषी  :  छोटे  किसानों  को  श्रनावस्यक  लिटिगेशन  से  बचाने के  लिए

 क्या  यह  उचित  न  होगा  कि  सरकार  स्वयं  इस  तरह  के  केसिस  को  सटडी  करे  ताकि  कानून  में  जो  खामी

 गई  उस  खामी  को  दूर  किया  जा  सके  ?

 श्री  हज़ार नवीस
 :

 तक  जो  फैसले  हुए  उनके  अनुसार  किसी  हाईकोट  ने  कानून  में  कोई

 खामी  नहीं  पाई  है  ।  जब  तक  खामी  पाई  नहीं  जाती  है  तब  तक  दुरुस्ती  किस  बात  की  की  जाए  ?

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  कुछ  कहा  उसके  उत्तर  में  मैं  इतना  ही  कहना

 चाहता हूं  कि  १९४५४  में  यह  बिल  पाया  कौर  उसके  बाद  इसने  कानून  का  रूप  धारण  ।

 कानून  बनते  ही  मुकदमेबाज़ी  शुरू  हो  गईं  बहुत  से  लोगों  बेदखल  हो  गए  |  इस  समय  यह  एक  बड़ी

 भारी  समस्या  सरकार  के  सामने  है  प्रौर  लोगों  को  सामने  भी  है  ।  जब  नीचे  कोटे  ने  बेदखल  कर  दिया

 तो  बहुत  से  लोग  जेसा  मैंने  बहुत  गरीब  जिनके  पास  पेसा  नहीं  जिनमें  आगे  लड़ते

 की  हिम्मत  नहीं  वह  नीचे  के  कोर्ट  ने  जेसा  फैसला  दिया  उसको  मान  कर  बैठ  गये  ।  वे  आगे  नहीं बढ़

 सकें  |

 में  श्राप  का  आश्वासन  तो  माने  लेता  किन्तु  उन  लोगों  का  क्या  होगा  जिंन  लोगों

 के  मामलों  का  लोनार  कोट  में  फैसला  हो  गया  ale  जो  अधिकार  से  वंचित  हो  गये  ।

 ऐसे  केस  एक  या  दो  नहीं  सैकड़ों  जो  लोग  जरा  सम्पन्न  थे  या  जिन  को  पैसा  मिल  सकता
 था

 वह  तो  हाई  कोर्ट  में  चले  किन्तु  कितने  किसान  हाई  कोट  में  जा  यह  देखने
 की  बात  है  ।  दो  या

 चार  areal  हाई  कोर्ट  में  चले  गये  तो  चले  गये
 लेकिन  सैकड़ों  लोग

 नीचे  के  कोर्ट  से  ही  घबरा  कर  रुक  गये  ।  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जब  मैं  गांव  में  जाता  हूं
 तो

 गांव  के  लोग  क्या  कहते  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  तुम  ने  हमें  भूमिधर  पहले हम  रोटी

 तो  दो
 जून  खा  लेते  wa  वह  बात

 भी
 खत्म  हो  गई

 ।

 इस  में  एक  बात  ate  भी  है  कि  जब  उस  के  खिलाफ  लोगन  कोर्ट  में  फैसला  हो  गया  तो

 उस
 का  दिल  टूट  गया  ।  उस  ने  कामत  नहीं  की  ।  जब  उस  ने  कामत  नहीं  की  तो  उस  की

 गिरदावरी  बदल  प्रौढ़  ऐसे  बहुत  से  केसेज  हुए  ।  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बीच  में

 जो  ऐसे  लोग  हैं  च्  मुकदमे  नहीं  ले  का  सके  ak  लिन  की  गिरदावरियां बदल
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 संशोधन  विधेयक

 नवल

 उन  का  क्या  यह  एक  सोचने  वाली  बात  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना

 चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  के  किसानों  के  जीवन  में  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  एक  तरफ
 तो  उस  को  दिखलाने  के  लिये  कह  गया  कि  हमਂ  ने  तुम  को  भूमिधर  बना  दिया  कौर  वह

 खुश  हो  दूसरी  तरफ  उन  के  जो  अधिकार  चाहे  बाप  उस  को  प्रशासन  की  गलती  समझिये

 या  यह  समझिये  कि  जो  जमींदार  थे  उन  की  एप्रोच  थी  उस  के  जो  कुछ उन  को  मिल

 वाला  था  वह  उन  को  नहीं  मिला  |  यह  जो  गफलत  की  गई  है  उस  के  कारण  लोगों  को  जो

 परेशानी  कौर  जो  हानि  हुई  है  उस  का  मंत्री  महोदय  ने  कोई  हल  नहीं  कोई

 समाधान नहीं  बतलाया  ।

 जेसा  उन्होंने  अगर  हाई  कोर्ट  ने  किसानों  के  खिलाफ  फैसला दे  दिया  तो  वे  स्वयम

 एक  विधेयक  लायेंगे  ।  अ्रच्छी  बात  विधेयक  लाया  जाना  लेकिन  विधेयक  लाने

 के  बाद  इतना  तो  जरूर  सोचना  चाहिये  कि  जो  नुक्सान  उन  किसानों  का  हूरो  जो  परेशानी

 उन  को  जो  कठिनाई उन  को  भुगतनी  उस  को  जाने भी  दिया  किन्तु  नुक्सान

 gar  उस  का  हर्जाना  का  भी  सरकार  को  कोई  प्रबन्ध  करना  उस  के  लिये

 कोई  कदम  उठाना  चाहिये  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  श्रीनिवासन पर  विश्वास  करता हूं  कौर मैं  समझता हूं  कि

 वह  किसानों  को  न्याय  दिलायेंगे  ।  मुझे  इस  की  पूरी  उम्मीद  भी  है  क्योंकि  सरकार  पहले  स्वयम

 बिल  लाई  शर  उन  को  अघिकार  किन्तु  किसी  गफलत  से  वह  अधिकार  से  वंचित  हो

 गये  ।  मैं  ने  जो  श्राप  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  मैं  समझता हूं  कि  श्राप  सहानुभूतिपूर्वक  उस

 की  कौर  देखेंगे  हाई  कोर्ट  के  फैसले  को  भी  देखेंगे  तथा  किसानों  को  जो

 परेशानियां  प्रौढ़  जो  प्राचीन  हानि  हुई  है  ग्रोवर  जो  जमीन  की  हानि  हुई  है  उस  के  सम्बन्ध  में  उन

 को  सन्तोष  दिलाने  की  कृपा  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  वे  विधेयक  को  वापिस  लेते  हैं
 ?

 नवल  प्रभाकर  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  उन्हें  विधेयक  वापिस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  प्राप्त  है
 ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 सभा  की  श्रीमती  वापिस  लिया  गया  |

 a

 दस्तकें  तथा  समाचार  पत्रों  का  दिया  जाना

 संशोधन  विधेयक

 २.  का

 :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं श्री  च०  का ०  भट्टाचार्य

 पुस्तकों  तथा  समाचार  पत्रों  का  दिया  जाना  पुस्तकालय )

 १९६४  में  प्राप्त  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 पी

 मल  अंग्रेजी  में
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 हम  देखते  हैं  कि  रविन्द्र  नाथ  महात्मा  फैज़  करार  सी०  कौर

 अरन्य  विख्यात  व्यक्तियों  ate  गायकों  की  वक्तव्यों  at  गानों  के  पुराने  रिकार्ड  खत्म

 हो  रह ेहैं  ।  उनकी  किसी  भी प्रति  को  सुरक्षित  नहीं  रखा  जाता  है  ।  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था

 की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  कौर  अन्य  सार्वजनिक  पुस्तकालयों  को
 ग्रामोफोन  fears  दिए

 जाने  चाहिएं  ताकि  राष्ट्रीय  खज़ानों को  सुरक्षित  रखा  जाए  |

 जैसा  कि  किताबें  सार्वजनिक  पुस्तकालयों  को  भेजी  जाती  हैं  वैसे  ही  ग्रामोफोन

 भी  भेजे  जाने  चाहिएं  ताकि  उनको  सुरक्षित  रखा  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  |

 *्राकादवाणी  से  संसद  कार्यवाही  का  प्रसारण

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  तथा  :  श्राकाशवांणी  से  संसद  की  कार्यवाही

 का  प्रसारण  कम  होता  है  कौर  उस  का  स्तर  भी  उचित  नहीं  है  ।  संसद  की  कार्यवाही  के

 बारे  में  कम  प्रसारण  किया  जाता  है  ।

 तारांकित  प्रइन  संख्या  ८६७  के  उत्तर  में  १४५  १९६३  को  उपमंत्री  ने  बताया  कि

 संसद  में  राज  कार्य  डे  इन  पालियामेंटਂ  )  को  इस  लिए  विलम्बित  कर  दिया  var  कयोंकि

 आपातकाल  में  सामयिक  महत्व  के  कार्यक्रम  का  प्रसारण  किंया  जाना  चाहिए  ।  मैंਂ  यह

 चाहता  हं  कि  क्या  संसद  की  कार्रवाई  सामयिक  दिलचस्पी  नहीं  रखती  ।

 बी०  बी०  सी०  श्र  अ्रमेरिका  रेडियो  पर  वहां  के  संसदों  कार्यवाई  का  फूफी  प्रसारण

 जाता  है  ।

 आकाशवाणी  पर  संसद  की  कार्यवाई  समाचार  बुलेटिनों  में  सुनाई  जाती  है  प्र वह  बहुत

 संक्षेप  से  ।

 आकाशवाणी at  विदेशी  सेवाओं  में  भारत  की  संसद  की  कार्यवाई  के  बारे  में  कम  समाचार

 दिए  जाते  हैं  ।  चीनी  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  संसद ने  कई  महत्वपूर्ण  निर्णयन  किए  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उन  के  प्रसारण  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  ।

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि
 संसदीय  कार्यवाई  के  प्रसारण  के  लिए  झ्राकाशवाणी  में  एक

 स्थायी  सैल  बनाना  चाहिए  ।
 काम  के  लिए  जो  व्यक्ति  रखे

 जाएं  उन्हें  टैक्नीकल  ट्रेनिंग  दीं

 जानी  चाहिए  ॥

 इस  सभा  के  सदस्यों को  तीन  श्रेणियों में  विभक्त  किया  जाता  है  ।  एक  तो  सरकारी

 दूसरे  विरोधी दल  के  तीसरे  स्वतन्त्र  सदस्य  जो  कि  सांझे  हैं  ।  इन  तीनों  श्रेणियों के

 सदस्यों  के  संसद
 की

 कार्यवाई  में  भाग  के  प्रचार  में  संतुलन  करना  चाहिए  ।

 टू  डे  इन  पार्लियामेंट  में  कार्यक्रम फिर  से  शुरू  कर  देना  चाहिए  ।  इस

 के  लिए  दस  मिनट  का  समय  भी  दिया  जाए  तो  उचित  होगा  ।

 संसद  सदस्यों  में  सामूहिक  चर्चा

 aia  ८५
 किया  जा  सकता  है  ।

 मल  अंग्रेज़ी  में

 ~ *zy q  घंटे  की  चर्चा
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 समाचार  पत्र  आकाशवाणी  संसद  की  कार्यवाई  के  प्रसारण  के  दो  साधन हैं  ।  आकाशवाणी

 पर  तो  सरकार  का  नियंत्रण  है  ।  उस  की  कमियां  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाएं  जाने  चाहिएं  |

 श्री  हरि  far  कामत  :  क्या  आकाशवाणी  में  जो  कमियां  हैं  उस  का

 कारण  आकाशवाणी  का  एकाधिकार  नहीं  है  ।  इसे  भ्रक्षिकतर  लोकप्रिय  संस्था  बनाने  के  लिए

 निगम  बना  दिया  जाएं  |

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  झाम  जब  श्राकादवाणी से  संसद

 कार्यवाही  के  प्रसारण  के  बारे  में  परन  पूछा  गया  तो  कुछ  सदस्यों ने  टू
 डे  इन  पार्लियामेंट

 में  कार्यक्रम  को
 हटाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता  प्रकट  की  ।  मैं  ने  भ्रनुपुरक  प्रश्नों  के  उत्तर

 में  इस  कार्यक्रम
 को

 हटाने  के  कारण  कारण  यह  था  कि
 आ्रापातकाल  के  कारण  कुछ  सामयिक

 जिन  का
 .

 सम्बन्ध  आपातकाल  से  था  पर  बातचीत  इत्यादि  के  लिए  समय  देना

 पड़ता  था  ।  मैं  ने  यह  भी  बताया  था  कि  सामयिक  विषयों  के  बारे  में  प्रसारण  उस  समय

 होना  चाहिए  जिंस  समय  बहुत  लोग  सुनते  हैं
 ।

 हमारे  मंत्रालय  का  संसद  की  भ्रवहेलना  करने  का  इरादा  नहीं  है  ।  संसद  तो  संविधान  के

 श्रम्तर्ग  सर्वोच्च  संस्था  है  ।  हम  ऐसा  कुछ  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  जो  कि  सभा  के  महत्व  को

 कम  करें  ।

 चर्चा  में  पहली  बात  यह  कही  गई  है  झ्राकाशवाणी  द्वारा  संसद  की  कार्यवाही  का  पर्याप्त

 प्रसारण  नहीं  होता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संसद  में  प्राकाशवाणी  के

 दाता  व्यापक  रूप  से  संसद  की  कार्यवाई  की  रिपोर्ट  भेजते  हैं  ।  यहां  से  वे  रिपोर्टों  को  झ्राकाशवाणी के

 सामान्य  समाचार  कमरे को  भेजते  हैं  |  वहां  पर  कार्यवाई  का  मध्याह्न  को  विभिन्न  देशी  site  विदेशी

 बुलिटीनों  में  शामिल  करने  के  लिए  संपादन  किया  जाता  है
 ।

 शाम
 को

 वरिष्ठ  सारे  दिन

 की  संसद  की  कार्यवाही  का  संपादन  करते  हैं  ।  ऐसा  करते  समय  अन्य  देशी  शौर  विदेशी कौर

 संगीत  राष्ट्र  शादी  के  महत्वपूर्ण  समाचारों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कौर  १०-१५  मिनट  के

 इतिहासों
 में  धन  समाचारों

 के  लिए  भी  स्थान  निकाला  जाता  है  ।

 किसी  विशिष्ट  बुलेटिन  के  लिये  संसद  की  कार्यवाई  के  प्रसारण  का  समय  निश्चित  नहीं  है  ।

 ११,  १३ श्र  १५  से  १८  अप्रैल  के  ६  दिनों  के  बुलिटीनों  के  ऑ्रांकड़े  मेरे  पास  हैं  ।  इन  दिनों  के  भ्रंप्रेजी

 समाचार  बुलिटीनों  के  भ्रध्ययन  से  पता  चलता  ह  कि
 संसदीय  कार्यवाई

 को  ६  से
 दिन  का  समय  दिया

 गया  ।  इन  बुलिटीनों में  बोलने  वाले  सभी  सदस्यो ंके  नाम  तो  बताए  गए  हैं  समय  की  कमी
 के  कारण

 सभी  सदस्यों  के  भाषणों  का
 ब्योरा  नहीं  दिया  जा  सका  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद
 :  क्या  सभी  दिनों  में  ऐसा  ही  होता  है

 या
 ये

 दिन
 मंत्रालय

 के  पक्ष  में  इसलिए  उन्हें  चुना  गया  है  ।

 श्री  दाम नाथ  :  ऐसा  नहीं  है  ।
 मैं-अरन्य  दिनों  के  बारे  में  भी  जानकारों  एकत्रित  कर  सकता हुं

 ।

 श्री  भागवत  झा  श्रीपाद
 :

 मुझे  इस  में  सन्देह  है

 मूल  अंग्रेजी  में



 १३  १८८४५  अ्राकाशवाणी  से  संसद्‌  कार्यवाही  प्रसारण  Yeo

 श्री  दाम  नाथ  :  माननीय  सदस्य  की  तसल्ली  के  लिए  मैं  अवश्य  जानकारीं  एकत्रित
 करूंगा  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद :  तो  बुलेटिन  सुनते  है ं।

 fate दास  नाथ  :  अन्य  दिनों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्रित  कीਂ  जाएगी  ।  मैं  ६  दिनों का  उल्लेख

 कर  रहा था  जब  कि  संसदीय  कार्यवाई  को  ६  सेਂ  €  मिनट  लगे  |  ११  हिरक़्ल  को ..€  मिनट

 लगे  श्र  ६  सदस्यों  के  वक्तव्यों  का  उल्लेख  किया  गया
 |

 १श्री  भागवत  शा  श्राज्ञाद  कौन  से  ६  सदस्य  हैं
 ?

 path  दाम  नाथ
 :
 मेरे  पास  उन  माननीय  सदस्यों  के  नाम  नहीं  हैं  ।  ११  के  ६  बजे  के

 mao  बुलिटीन  में  ६  सदस्यो ंके  वक्तव्यों का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  १३  भ्रप्रैल  के  बुलिटी
 न

 में  संसदीय

 कार्यवाई को  ८  मिनट  दिए  गए :  १४  अप्रैल को  ६  मिनट  ;  १६  ate  को  9.0  मिनट  ;  १७  wie

 को  &'/,  मिनट  ate  १८  अप्रैल को  ७  मिनट  |  समाचार  बुलिटीन  में  संतुलन  रखना  पड़ता  है
 ।  यदि

 संसद  की  कार्यवाई  को  भ्रमित  समय  दिया  जाए  तो  प्राय  समाचारों  का  समय  कम  करना  |

 सम्पादक  संसद  की  कार्यवाई  भ्र ौर  ग्रन्थ  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समाचारों  को  उचित  महत्व  देते  हैं  ।

 जहां  तक  कांग्रेसी  दल  are  विरोधी  दल  के  सदस्यों  के  व्यक्तियों  को  रूपया  देने  का  संबंध

 श्राकाशबाणी  को  इस  संबंध  में  कोई  आदेश  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  सम्पादक  विभिन्न  सदस्यों  के  व्यक्तियों  के

 लोक  महत्व  की  देते  हैं  ।

 fat  जोखिम  आल्वा  :  सम्पादक  संसद  सदस्यों  से  सामूहिक  चर्चा  करेंगे

 जब  सामूहिक  चचियां  आरम्भ  की  जाएंगी
 ?

 fat  ava  नाथ
 :  मैं  इसके

 बारे
 में

 भी  दूसरी  बात  यह  कही  गई  है  कि

 झाकादवाणी  के  संवाददाताओं  का  व्यक्त व्य  का  काम  संतोषजनक  नहीं है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  मलहोत्रा  ने  कहा  कि  संसदीय  कार्यवाही  के  प्रसारण  के  लिये  अलग  से  कोई

 एकक  नहीं  ५  या  ६  संवाददाता झ्र ों का  एक  दल  है  जिस  के  नेता  आकाशवाणी के  वरिष्ठ  संवाददाता

 जिन्हें  २०  भी  का  पत्रकारिता का  मधुर  है  ।  इस  दल  में  अन्य  प्रभावी  पत्रकार  भी  a  ।

 pat  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :
 तब  भी.इतना बुरा  काम  है  ।

 छी  दी०  चं०  फार्मा  :  मेरे  विचार  में  रिपोर्ट  पक्ष  पात  रहित  होती  है  ।

 श्री  जाम  नाथ
 :  आकाशवाणी की  रिपोर्ट  व्यापक  होती  है  ।  यहां  से  रिपोर्टे शाम  को प्रयोग में

 लाने के  लिए  समाचार  कमरे  में  भेजी  जाती  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  संसदीय  कार्यवाही के

 प्रसारण  के  लिए  प्रबंध  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  हमें  तो  एकक  की  कार्यक्षमता पर  एतराज  है

 श्री  बाम  नाथ  :  तीसरी  बात  यह  कही  गई  थी  किं  संसदीय  कार्यवाही  को  सुधारने  के  लिए  कोई

 कोशिश  नहीं  की  जा  रही  थी  ।  इस  समय  संसदीय

 कार्यवाही  के
 लिए  अलग

 से
 कोई

 कार्यक
 नहीं  है

 ।

 मूल  अग्रेजी  में



 UIs  आकाशवाणी  सै  संसद  कार्यवाही  का  प्रसारण  २  2&RR

 [=f  दाम

 यदि  सदस्य  चाहते हैं  कि  डे  इन  में  कार्यक्रम  पुनः  अ्रास्म्भ  किया  जाए

 तो  आपातकाल से  संबंधित  कोई  ग्रन्थ  कार्यक्रम  बन्द  करना  पड़ेगा  ।

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  इस  सभा  में  ग्रा पात  काल  में  संबंधित  चर्चा  के  बारे  में  संसद  को  परिचित

 नहीं किया  गया  था  ।  इस  संबंध में  मैं  बताना  चाहता  हुं  कि  विदेशी  सेवाओं में  संसदीय  कार्यवाही का

 पत्नी  किया  जाता  है  ।  विदेशी  प्रसारणों  में  संसदीय  कार्यवाही को  उतना  समय  नहीं  जाता

 जितना  कि  देशी  बुलिटनों में  ।  यह  कहना  कि  संसद  की  कार्यवाही की  अवहेलना की  जाती  है  गलत

 भ्रमण
 बात  कही  गई  कि  प्रसारणों  के

 लिए  सं
 सद  सदस्यों  को  आमन्त्रित  नहीं  किया  जाता है

 ।

 मेरे  पास  सूची  तो  नहीं  है  ,  परन्तु  पिछले  ६  या  ७  महीनों में  कई  सदस्यों  को  विभिन्न  विषयों  पर  बोलते

 के  लिए  mafic fear  गया  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  अधिक  सदस्यों को  बुलाया  जा  सकता

 परन्तु  यह  कहना  कि  पसंद  सदस्यों को  अपना  मत  व्यक्त  करते  नहीं  दिया  जाता  से  रा  गलत है

 सामूहिक चर्चा  के  सुझाव  पर  विचार  किया  जाएगा  प्रौढ़  जो  कुछ  हो  सके  गा  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  समाप्त  हो  गई  |  सभा  कल  ग्यारह बजे  के  लिए  स्थगित की  जाती  है

 इस  के  पहंच तु
 लोक-सभा  ४

 2ERR/LY  १८८५  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 लिनियर

 श्रीजी  में
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 यक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  हुआ  |  खंडवार  चर्चा  के  बाद  विधेयक  पारित  किया  गया  ।

 विधेयक  विचाराधीन  ८  ०३

 गह-कार्य  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  ने  प्रस्ताव  किया  कि  संघ

 क्षेत्र  )'  वि  धायक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 विचार  किया  जाये  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 स्वीकृत  RL oz—c¥

 इक कसी वां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gar

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पुरःस्थापित  AQ  oS—oY

 (2)  श्रौयोगिक  विवाद  घन  RERR  ३३  का

 संशोधन )'  to  का ०  भट्टाचार्य  का  |

 (२)  मंत्रियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  2ERR

 ३,  ४
 are  का  संशोधन  हरि  विष्णु  कामत का

 (३)  मंत्रियों
 की

 सम्पत्ति  का  बताया  जाना  FESR  हरि

 विष्णु  कामत

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयक--वा  पिस  लिये  गये
 xe

 (2)  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  १६-४-६३  को  प्रस्तुत  किये  गये  बीमा

 तक  कौर  लग  का

 पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव पर  अग्रेतर  चर्चा  जारी  रही  ।  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  ।  सभा  की

 अ्रनुमति  वापिस  लिया  गया  |



 mar
 ७०.  fox

 elt  पका  भ£  ३३

 विधय  ओष्ठ

 (२)  श्री  नवल  प्रभाकर  ने  प्रस्ताव  किया  कि  दिल्‍ली  भूमि  सुधार

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  उन्होंने  वाद-विवाद  का

 भी  उत्तर  दिया  ।  सभा  की  अनुमति  वापिस  लिया

 गया  |  HELV रड

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--वाद-विवाद  स्थगित  ह

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  संविधान  धन  विधेयक

 १००  कौर  25€  का  पर  विचार  किया

 जाये  ।  श्री  हजरनवीस  ने  विधेयक  पर  वाद-विवाद  स्थागित  करने

 को  प्रस्ताव  किया  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  तथा  वाद-विवाद

 स्थगित ड

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--बविचाराधीन  श  EWW=-2Y

 श्री  च०  का ०  भट्टाचार्य  ने  प्रस्ताव  किया  कि  पुस्तकों  समाचार-पत्रों
 अलक्तक तथा  |

 ~
 का  दिया  जाना  पुस्तकालय )'  धन  विधेयक  )  धारा

 २  का  पर  विचार  किया  जाये  ।

 चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 राधे  घंटे  की  चर्खा  HERY— VS

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  ने  श्नाकाशवाणी  से  संसद् कार्य  वाही  के  प्रसारण

 के  बारे  में  तारांकित  seq  संख्या  ८६७  के  दिनांक  १५

 १९६३  को  दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों पर  राधे

 घंटे थी  चर्चा  उठाई  |

 कूचना  att  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  दाम  नाथ  )'  ने  चर्चा का

 उत्तर  fears

 ४  १९६३  ।  १४  १८८५  के  लिये  कार्यावलि

 संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  वि  घायल  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  aaa

 चर्चा  तथा  उसका  पारित  किया  जाना  ।

 GMGIPND--LS  III--§97  (ai)  LS



 विषय-सूची--जारी  पृष्ठ

 संविधान  १००  कौर  १८९  का

 म०  alo  द्विवेदी

 वाद-विवाद  स्थगित

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  YEoV——Lo

 श्री  वारियर  YEo

 श्री  मा०  श्री ०  वर्ण  ५९१०

 श्री  यशपाल  सिह  YE Lom PQ

 श्री  हवा  To  ज्योतिषी  "६  १२-१३

 ५६१३ श्री  कुं
 ०  क्र  वर्मा

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  YEYIR—- VY

 श्री  नह  दा०  मोरे  ५९१४

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  ५६१४

 श्री  हिम्मत सिह का  ERY

 श्री  गौरी  शंकर  कक्कड़  REV

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  AEVA— VE

 ZEVE श्री  हज़र नवीस

 दिल्‍ली  भूमि  सुघार  )  नवल  प्रभाकर  का--वापिस

 foray  गया  ५९१७--रे४

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  नवल  प्रभाकर  YE %9—2VE

 श्री  सरजू  पाण्डेय  YELE—Vo

 श्री  सूर्य  प्रसाद  YLRo—VL

 श्री  यशपाल  सिंह  ५६२१-२२

 श्री  हज़र नवीस  KERRY

 पुस्तकों  तथा  समाचार-पत्रों  का  दिया  जाना  पुस्तकालय )  गोधन

 YE WW—-QY विधेयक  २  का  बच्  का०  भट्टाचार्य

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  YERW-QY

 YEQY——AS आकाशवाणी  से  संसद  काय  वाही  के  प्रसारण  के  बारे  में  श्राघे  घंटे  की  wat

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  ZERA-RVE

 श्री  हरि  कामत  ५९२६

 श्री  शामनाथ  EYE AG

 दे  निक  संडे  ५६९६-३३
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 १९६३  ही  शिकार  लोक-सभा  सचिवालय  को  प्राप्त ॥
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 प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नीय

 और के  |
 नाम  ३७९  कौर  ३८२  के  mata  प्रकार ं  ( Ta

 भारते  ध  नई  की  संसदीय

 mei

 में  मुद्रित  ।
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